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इस पत्रिका में प्रकाशित लेखो ंमें दिए गए विचार संबंधित लेखको ंके हैं। यह आवश्यक नही ंह ैकि भारतीय रिज़र्व बैंक उन विचारो ंसे सहमत हो।  
इसमें प्रकाशित सामग्री को उद्ध्तृ करने पर भारतीय रिज़र्व बैंक को कोई आपत्ति नही ंह,ै बशर्ते स्रोत का उल्लेख किया गया हो।
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संपादकीय 

प्रिय पाठकगण,

चितंन

पुनः प्रभात ं पुनरवे शर्वरी पुनः शशाकंः पुनरुद्यते रविः । 
कालस्य कि गच्छति याति यौवन ंतथापि लोकः कथित ंन 
बुध्यत ॥

फिर से प्रभात, फिर से रात्रि, फिर से चदं्रमा और फिर से सूरज 
का उगना! काल का क्या जाता है? कुछ नहीं, यह तो यौवन 
जाता है (पर), लोग कहां समझते हैं। 

परिवर्तन ही संसार का नियम है। परिवर्तन ही शाश्वत है। गजु़र े
हुए वक़्त से व्यक्ति सीखता है, कठिनाइयों और आसानियों 
का फर्क़  और बेहतर समझने लगता है, क्या खोया और क्या 
पाया से नया सबक़ हासिल करता है, न दनुिया रुकती है और 
न ही व्यक्ति थकता है। वर्तमान, बीते हुए कल को नये ज़माने 
में परिवर्तित कर देता है और किए गए नव-प्रयास, नई रौशनी 
में देश और समाज को नई दिशाए ंप्रदान करते हैं। इस सब के 
मध्य में व्यक्ति ही है जिसके दम से कायनात अपने विविध 
रूपों में स्वयं को उद्घाटित करती रहती है और इतिहासकार, 
अर्थशास्त्री, क़लमकार अपने-अपने साहित्य का निर्माण करते 
रहते हैं। नई बनुियादें रखी जाती हैं, नये ख़्वाब बनुे जाते हैं, 

नव-संकल्पनाओ ं का उदय होता है, नई नीतियां, नवोन्मेष 

और भविष्य के लिए तैयारियों की ज़मीन को हमवार करने की 

प्रबल इच्छा विकास के चक्र को और भी गतिमान करती  
रहती है। 

बैंकिग उद्योग, अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है। बदलते समय के 

साथ-साथ नई परिस्थितियों ने आर्थिक और वित्तीय 

समीकरणों को गहन समीक्षाओ ं की परिधि में ला दिया है। 

कोविड महामारी, यकु्रे न-यदु्ध तथा वैश्विक मौद्रिक नीति के 

सामान्यीकरण के फलस्वरूप उत्पन्न परिस्थितियों के 

मद्देनज़र भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. शक्तिकान्त दास 

ने आज के अनिश्चितता भरे दौर में आर्थिक विकास की 

चिंताओ ंके प्रति अपने सरोकार को व्यक्त करते हुए कहा है 

कि और “कठिन बोझ उठाने” के लिए तैयार रहना है, हम वदृ्धि 

संबंधी चिंताओ ंसे बेख़बर नहीं रह सकते। समय ने परपंरागत 

एवं अपरपंरागत प्रणालियों के संतुलित उपायों का वरण करने 

की चनुौती पेश कर दी है। गवर्नर महोदय का यह कथन/

आव्हान है कि अपने सामूहिक प्रयास, निर्भीक चयन, नवाचार 

और सच्ची दृढ़ता के बूते हम निश्चित ही विजयी होंगे, ने देश 

के आर्थिक गलियारे में नए प्राण फंूक दिए हैं। 



अप्रैल - सितंबर 2023 3

अनचुितंन 

उद्यमने हि सिध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः। 
न हि सपु्तस्य सिहंस्य प्रविशन्ति मखेु मगृा:।। 

अर्थात् – व्यक्ति के परिश्रम करने से ही उसके काम पूर ेहोते हैं, 
सिर्फ  इच्छा करने से उसके काम पूर ेनहीं होते। जैसे सोये हुए 
शेर के मुंह में हिरण स्वय ंनहीं आता, उसके लिए शेर को परिश्रम 
करना पड़ता है। 

समृद्धि की खनक उद्यमिता की तिजोरी में प्रश्रय पाती है। 
विकास की कंुजी तथा विकास-व्यवधानों की काट उद्यमिता 
में निहित है। उद्यमिता सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए 
न केवल महत्वपूर्ण है बल्कि हर समय में इसका सर्वाधि क 
योगदान रहा है। उद्यमिता एक व्यवहार, विज्ञान एवं अवसर के 
साथ-साथ एक कर्मदृष्टि एवं दृष्टिकोण भी है।  इतिहास साक्षी 
है कि आर्थिक उन्नति उन लोगों के द्वारा सम्भव व विकसित 
हो पाई है जो उद्यमी रहे हैं और नई पद्धति को अपनाने वाले 
हैं, जो सअुवसर का लाभ उठाने तथा जोखिम उठाने के लिए 
तैयार हैं। उद्यमियों को अक्सर अर्थव्यवस्था की आधारशिला 
माना जाता है। प्रबंधकीय क्षमताओ ं का विकास करना, 
व्यवसाय/संगठन का निर्माण करना,  बेहतर जीवन-स्तर 
प्रदान करना तथा अर्थव्यवस्था को मज़बूती प्रदान करना 
उद्यमिता का मूलमंत्र है।  इसके लिए स्वप्रेरणा, दूरदृष्टि, जनूुन 
के साथ काम करने की इच्छा, आत्मविश्वास, नेतृत्व, प्रबंधकीय 
कौशल, चनुौतियों को पहचानना, नई योजनाए ंतैयार करना, 
कार्यान्वयन और परिणाम पर निगाह रखना, सकारात्मक 
मानसिकता और बेहतर कर गजु़रने की लालसा होना 
अनिवार्य है। भारतीय अर्थव्यवस्था इस समय इन्हीं गणुों से 
लैस होकर प्रगति के मार्ग  पर अग्रसर है। 

देश ने आर्थिक विकास के मोर्चे पर नये स्वप्न देखे हैं और 
उन्हें साकार करने की रणनीतियां, कार्यनीतियां समस्त 
क्षेत्रों में अमल में लाई जा रही हैं। देश को वर्ष  2047 तक 
उन्नत अर्थव्यवस्था में तबदील करने और अमृतकाल में 5 
ट्रिलियन अमरीकी डालर की अर्थव्यवस्था बनाने के संकल्प 

ने नई उम्मीदों के चिराग़ रौशन कर दिए हैं। वर्ष  1980-81,  
2000-01, 2010-11, 2020-21 में जहां भारतीय 
अर्थव्यवस्था क्रमश: 189 तथा 476  बिलियन, 1.71 
ट्रिलियन, 2.67 ट्रिलियन अमरीकी डालर के आकार में थी 
वहीं 2023 में देश 3.732 ट्रिलियन अमरीकी डालर की 
अर्थव्यवस्था बन चुकी है। भारतीय बैंकिग उद्योग को, देश के 
भावी संकल्प को पूरा करने में अग्रसक्रिय भूमिका निभानी 
होगी। देश आशान्वित इसलिए है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 
में सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हो रही है और देश के 
विकास का तुलनपत्र दिन-प्रतिदिन सुदृढ़ होता जा रहा है। 
समस्त राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय चुनौतियों के बावजूद भारत 
जीडीपी वृद्धि सूची में विश्व में अमरीका, चीन, जापान, 
जर्मनी के बाद पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है 
और वर्ष  2023-24 में 6.5% से 6.8% की सुदृढ़ वृद्धि दर 
बनाए रखने के निकट है। आइये हम सभी यह संकल्प लें कि 
देश को उन्नति के शिखर पर पहुंचाने में समवेत रूप से गहन 
प्रयास जारी रखेंगे और आगामी वर्ष , देश के लिए नये 
आर्थिक मानकों, प्रतिमानों और नई ऊंचाइयों का वर्ष  
सिद्ध हो। 

‘बैंकिग चिंतन-अनुचिंतन’ के पषृ्ठ आपके समक्ष वर्तमान एव ं
ज्वलंत आर्थिक सरोकारों के विषयों को प्रस्तुत करते रहने 
की परपंरा को क़ायम रखे हुए हैं। ‘अनिश्चित दौर में कें द्रीय 
बैंकिग : भारतीय अनुभव’ विषय पर रिज़र्व बैंक के गवर्नर द्वारा 
दिए गए व्याख्यान से आर्थिक मुद्दों की परत-दर-परत खुलती 
हुई दृष्टिगत होगी, जलवाय ु परिवर्तन : एक उभरता हुआ 
वित्तीय जोखिम, भारत की जी-20 अध्यक्षता : एक महत्वपूर्ण 
पड़ाव, एफएक्स-रिटेल प्लेटफार्म , सूक्ष्म वित्त ऋण-एक 
ऐतिहासिक परिवर्तन, डिजिटल मुद्रा का वर्तमान और भविष्य, 
वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में हिंदी तथा क्षेत्रीय भाषाओ ं
की भूमिका, भारत में डिजिटल क्रांति, वर्तमान आर्थक 
परिदृश्य में फ्रीबीज का औचित्य और साथ में रेग्युलेटर की 
नज़र से एवं घूमता आईना (राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय खंड),  
आपको नई जानकारी एवं ज्ञान से इस प्रकार भर देंगे जो 
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आपको पसु्तकालयों में महीनों अनेक पसु्तकों के अध्ययन से 
भी हासिल नहीं हो पाता। 

मित्रो, कोविड महामारी के दौरान विशेष सावधानी के रूप में 
पत्रिका ई रूप में प्रकाशित की जा रही थी, चूकंि अब स्थितियां 
सामान्य हो गई हैं, इसलिए पत्रिका मदु्रित रूप में पनु: आपके 
हाथों में सौंपते हुए हमें प्रसन्नता हो रही है। सपंादकीय मंडल 
सतत रूप से प्रयासरत है कि आपके समक्ष अद्यतन विषयों की 
सामग्री प्रस्तुत की जाए ताकि बैंककर्मियों, वित्तीय ससं्थाओ ंसे 
जडु़े कार्मिकों, सकंाय-सदस्यों, विद्यार्थियों और अन्य सभी 
सधुी पाठकों को इसका अधिकतम लाभ मिल सके। 

अकबर ने बीरबल से कहा था कि… इस दीवार पर कुछ ऐसा 
लिखो कि खशुी में पढ़ंू तो द:ुख हो और द:ुख में पढ़ंू तो खशुी 
हो...! बीरबल ने लिखा… ये वक्त गजु़र जाएगा! 

कोविड और आर्थिक चनुौतियों के विषम दौर से दशे गजु़र चकुा 
है, लेकिन धरती और धरती पर मानवीय जीवन के बने रहने 
तक समर शेष रहेगा...

नव वर्ष की हार्दिक शभुकामनाओ ंसहित,  

                               (काजी म.ु ईसा)
महाप्रबधंक  एव ंप्रबधं सपंादक 
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हाल के दिनों में, विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के प्रकोप 
के बाद से, कें द्रीय बैंकों- जो मौद्रिक और वित्तीय प्रणालियों के 
मूल में हैं- को अपने पारपंरिक अधिदशे से पर े “कठिन बोझ 
उठाने” के लिए कहा गया है। कें द्रीय बैंकों ने, तीन वर्षों की 
अवधि में ही तीन ब्लैक स्वान घटनाओ ं- महामारी, यूक्रे न में 
यदु्ध और वैश्विक मौद्रिक नीति सामान्यीकरण के अभूतपूर्व 
पैमाने और गति - के दौरान बिल्कु ल नई परिस्थितियों में अपना 
रास्ता तय किया है। अभी हाल ही में, कें द्रीय बैंकों को महामारी 
से क्षतिग्रस्त हुई अर्थव्यवस्थाओ ंको प्रोत्साहन देने के काम से 
तेजी से दिशा बदलते हुए, अपने पास मौजूद सभी उपायों से 
लैस होकर मदु्रास्फीति से लड़ना पड़ा। अभी जबकि मदु्रास्फीति 
के खिलाफ लड़ाई चल ही रही थी कि कुछ उन्नत 
अर्थव्यवस्थाओ ं(एई) में बैंकिग उथल-पथुल ने वित्तीय स्थिरता 
और मूल्य स्थिरता के बीच अजीब द्वंद्व खड़ा कर दिया था। 
वैश्विक उथल-पथुल का यह असाधारण दौर वास्तव में कें द्रीय 
बैंकों और कें द्रीय बैंकिग के लिए बेहद चनुौतीपूर्ण रहा है।

2. आज अपने सबंोधन में, मैं कोविड-19 की अनेक चनुौतियों, 
मदु्रास्फीति में वदृ्धि, वदृ्धि में धीमापन और वित्तीय स्थिरता के 
खतरों के प्रति भारतीय रिज़र्व बैंक की कार्रवाई पर प्रकाश 
डालने जा रहा हू।ँ इस दौरान मैंने जो कुछ सीखा है उसे साझा 
करने जा रहा हू ँजो भविष्य में ऐसी घटनाओ ंके लिए कें द्रीय बैंक 
परिचालन प्रक्रिया का हिस्सा बन सकते हैं।

कोविड-19 कार्रवाई 

3. कोविड-19 महामारी ने जीवन और आजीविका की 
अकल्पनीय हानि करके वैश्विक अर्थव्यवस्था को बरुी तरह क्षत-

विक्षत कर दिया था। भारत में, राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन और 
सामाजिक दूरी के बीच हमारी कार्रवाई त्वरित और निर्णायक 
थी। हम शायद उन पहले कुछेक कें द्रीय बैंकों में से थे, जिसने 
महत्वपूर्ण गतिविधियों में लगे हुए लगभग 200 अधिकारियों, 
कर्मचारियों और सेवा प्रदाताओ ंके साथ एक विशेष सगंरोध 
सवुिधा (क्वारटंिन फैसिलिटी) स्थापित की थी, ताकि बैंकिग 
और वित्तीय बाजार परिचालनों और भगुतान प्रणालियों में 
कारोबार निरतंरता सनुिश्चित की जा सके। हमारी मौद्रिक नीति 
समिति (एमपीसी) ने दो महीने (मार्च-मई 2020) की अवधि में 
नीतिगत रिपो दर में 115 बीपीएस की बड़ी कटौती करके 
त्वरित कार्रवाई की। उन्नत अर्थव्यवस्था (एई) के कें द्रीय बैंकों 
के विपरीत, जिन्होंने शून्य की सीमा तक दरों को कम कर दिया 
था, हमने अपनी नीतिगत रिपो दर को 4 प्रतिशत के अपने 
मदु्रास्फीति लक्ष्य से कम नहीं किया। चलनिधि के मोर्चे पर 
अन्य कार्रवाइयों के साथ, इससे, मदु्रास्फीति के दबाव को 
बढ़ाए बिना वदृ्धि को अवलंब देने में हमें मदद मिली। इससे 
बाजार में व्यवधान पैदा किए बिना, बाद में तेजी से रुख बदलने 
में भी मदद मिली।

4. दर में कटौतियों के साथ-साथ, हमने अर्थव्यवस्था को 
प्रोत्साहित करने, विश्वास बहाल करने और बाजार गतिविधि 
को पनुर्जीवित करने के लिए पारपंरिक और अपारपंरिक - दोनों 
उपायों के माध्यम से उल्लेखनीय मात्रा में चलनिधि प्रदान की। 
इस दौरान हम यह सनुिश्चित करने की आवश्यकता के प्रति भी 
सचेत रहे कि चलनिधि बढ़ाने के हमार े उपाय भविष्य में 
कमजोरिया ँपैदा न करें। हमार ेचलनिधि उपाय कई मायनों में 
अद्वितीय थे: पहला, चलनिधि केवल रिज़र्व बैंक के प्रतिपक्षकारों 

अनिश्चित दौर में  
कें द्रीय बैंकिग : भारतीय अनभुव

[सेंट्रल बैंकिंग, लंदन, यूके द्वारा आयोजित समर मीटिंग्स में 13 जून, 2023 को दिया गया उद् घाटन भाषण]

- शक्तिकान्त दास, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक
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(बैंकों) के माध्यम से, दबावग्रस्त ससं्थाओ/ंक्षेत्रों को ऋण देने के 
लिए प्रदान की गई थी; दूसरा, आस्ति खरीद कार्यक्रम छह 
महीने की सीमित अवधि के लिए था और उन्नत अर्थव्यवस्थाओ ं
की तलुना में आकार में बहुत छोटा था और केवल सरकारी 
प्रतिभूतियों तक ही सीमित था; तीसरा, ऋण सवुिधाए ंप्रदान 
करते समय सपंार्श्विक मानकों को कमजोर नहीं किया गया; और 
चौथा, कोविड-19 से सबंधंित दबावग्रस्त आस्तियों के लिए 
ऋण समाधान फ्रे मवर्क  खलेु हुए (ओपन-एडंेड) न होकर, कुछ 
वित्तीय और परिचालनीय मापदडंों की पूर्ति के अधीन थे। इसके 
अलावा, चलनिधि प्रदान करने के हमार ेअधिकांश उपायों में 
पूर्व-घोषित सावधि विधि-खंड (सनसेट क्लॉज) थे, जिससे 
बाजार की अपेक्षाओ ं को कम किए बिना, निर्धारित समाप्ति 
तिथियों पर चलनिधि को व्यवस्थित रूप से वापस लेने 
(अन्वाइंडिंग) में मदद मिली। कुल मिलाकर, 227 बिलियन 
अमेरिकी डॉलर (जीडीपी का 8.7 प्रतिशत) की चलनिधि बढ़ाने 
के उपायों की घोषणा की गई, जिसमें से 157.5 बिलियन 
अमेरिकी डॉलर (जीडीपी का 6.0 प्रतिशत) का लाभ उठाया 
गया।

5. चलनिधि बढ़ाने के उपाय ज्यादातर 2020 में किए गए थे, 
लेकिन महामारी की ताजा लहरों और आर्थिक सधुार की 
नाजकु प्रकृति को देखते हुए, 2021 में भी जारी रहे। फिर भी, 
2021 के दौरान लंबी अवधि की परिवर्तनीय दर रिवर्स रिपो 
(वीआरआरआर) नीलामी के माध्यम से अधिशेष चलनिधि को 
धीर-ेधीर ेअल्पावधि से लंबी अवधि की ओर स्थानांतरित कर 
दिया गया, जिसने अल्पकालिक दरों को अति-निम्न स्तर से 
उठा लिया; इससे वित्तीय स्थिरता सबंधंी चनुौतियों का 
समाधान हुआ। यह प्रभावी सचंार के माध्यम से बाजार को 
पहले से ही सवेंदनशील बनाकर किया गया था। इसके अलावा, 
यह मानते हुए कि प्रतिफल वक्र एक सार्वजनिक हित है, जिसका 
लाभ सभी को मिलता है, हमने दीर्घकालिक जी-सेक प्रतिफलों 
को व्यवस्थित करने के लिए - एकमशु्त आस्ति खरीद करना 
और ऑपरशेन ट्विस्ट1 शरुू किया - जो आम तौर पर तरलता-

तटस्थ थे। इसके परिणामस्वरूप, जी-सेक प्रतिफल वक्र की 
कीमतों से बेंचमार्क  की गई ंसभी लिखतों पर दरें कम हो गई ं। 
परिणामी अनकूुल परिस्थितियों ने कॉरपोरटेों को बड़े ससंाधन 
जटुाने और बैंकों से लिए गए उच्च लागत वाले ऋण चकुाने की 
सहूलियत दी। कॉरपोरटेों द्वारा इस तरह की डिलीवरेजिगं ने 
उनके तलुनपत्रों की कमजोरियों को कम कर दिया और 2022-
23 में बाद में आगे चलकर ऋण उठाव की सवुिधा प्रदान की। 
अनकूुल चलनिधि स्थितियों ने बैंकों को अतिरिक्त पूजंी जटुाने 
और भविष्य के दबाव, यदि कोई हो, का सामना करने के लिए 
अपने तलुनपत्रों को मजबूत करने में भी सक्षम बनाया।

मदु्रास्फीति की चुनौतियाँ

6. वर्ष 2020 और 2021 के दौरान जब महामारी अपने चरम 
पर थी, तब भी, आपूर्ति आघातों के कारण बारबंार मदु्रास्फीति 
दबावों के बावजूद, कमजोर आर्थिक स्थितियों को देखते हुए 
एमपीसी ने मदु्रास्फीति पर वदृ्धि को प्राथमिकता दी। उदाहरण 
के लिए, आपूर्ति पक्ष के दबाव ने अक्टूबर 2020 में मदु्रास्फीति 
को 6 प्रतिशत की ऊपरी सहन-सीमा से ऊपर पहुचंा दिया था 
और समायोजी मौद्रिक नीति रुख जारी रखने को लेकर बाजार 
की चितंाए ंथीं। इन परिस्थितियों में, हमने “मौद्रिक नीति के 
समायोजनात्मक रुख को जब तक आवश्यक हो - कम से कम 
चालू वित्तीय वर्ष के दौरान और अगले वर्ष तक” जारी रखने के 
लिए परिस्थिति- और समय-आधारित भावी मार्गदर्शन प्रदान 
किया, क्योंकि उत्पादन अपने महामारी-पूर्व स्तर से काफी नीचे 
रहा। 2020-21 की दूसरी छमाही में, आपूर्ति पक्ष का दबाव कम 
होने से, मदु्रास्फीति हमार ेआकलन के अनरुूप कम हो गई। 
मार्गदर्शन के समय-आधारित तत्व ने बाजार की उम्मीदों को 
नियतं्रित करने और मौद्रिक नीति रुख के सभंावित पलटाव 
(रिवर्सल) के समय उत्पन्न होने वाली अनचुित उम्मीदों को 
कम करने में मदद की।

7. वर्ष 2022 की शरुुआत में, आपूर्ति श्रृंखलाओ ंके प्रत्याशित 
सामान्यीकरण, कोविड​​-19 सकं्रमण में क्रमिक कमी आने और 
सामान्य मानसून के आधार पर, 2022-23 के लिए अनमुानित 

1	 खुला बाजार परिचालन, जिसमें अल्पावधि सरकारी प्रतिभूतियों की समकालिक बिक्री और दीर्घावधि सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद शामिल ह।ै 
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औसत दर 4.5 प्रतिशत रहने के साथ, मदु्रास्फीति में काफी 
कमी आने की उम्मीद थी। हालाकँि, फरवरी 2022 के अतं से 
यूक्रे न में यदु्ध शरुू हो जाने से ऐसी उम्मीदें निष्फल हो गई ं। 
प्रारभं में, खाद्य और ईधंन की कीमतों से आघात आए, जो मूल 
रूप से वैश्विक थे, लेकिन प्रतिकूल मौसम की घटनाओ ं से 
स्थानीय कारकों ने भी खाद्य मदु्रास्फीति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण 
भूमिका निभाई। आने वाले महीनों में मदु्रास्फीति के आघात 
तेजी से सामान्यीकृत होते गए। इसके अलावा, सदुृढ़ होती 
घरलूे बहाली और बढ़ती मांग के कारण दमित निविष्टि लागतों 
का खदुरा वस्तुओ ं और सेवाओ ं में अतंरण हुआ। इससे 
अतंर्निहित मूल मदु्रास्फीति अड़ियल बनी और हेडलाइन 
मदु्रास्फीति ऊँचे स्तर पर बनी रही।

8. इन परिस्थितियों में, एमपीसी ने तुरतं वदृ्धि की बजाय 
मुद्रास्फीति को तत्काल प्राथमिकता देना शरुू दिया और 
अपने रुख को समायोजी से बदलकर, समायोजन वापस लेने 
वाला कर दिया। एमपीसी ने मई 2022 में नियत चक्र से इतर 
(ऑफ-साइकिल) बैठक आयोजित करके अग्र-सक्रिय होकर 
कार्रवाई की और नीति दर को 40 आधार अंकों तक बढ़ा 
दिया। इसके बाद फरवरी 2023 तक हुई पांच बैठकों में से 
प्रत्येक में, यद्यपि अलग-अलग मात्रा में, दरों में बढ़ोतरी की 
गई। कुल मिलाकर, हमने मई 2022 और फरवरी 2023 के 
बीच संचयी रूप से नीतिगत रिपो दर में 250 बीपीएस की 
वदृ्धि की है। इस प्रकार, हमने समयबद्ध तरीके से कार्रवाई की 
और बदलते मुद्रास्फीति परिदृश्य के अनुरूप दर-वदृ्धि की 
मात्रा को समायोजित किया है। हाल के महीनों में मुद्रास्फीति 
में कुछ नरमी के संकेत दिख रहे हैं, हेडलाइन मुद्रास्फीति 
अप्रैल 2022 में 7.8 प्रतिशत के शीर्ष  से घटकर, मई 2023 
में 4.25 प्रतिशत हो गई है।

9. पिछले एक वर्ष में हमारी मौद्रिक नीति कार्रवाइयों का सचंयी 
प्रभाव अभी भी सामने आ रहा है और अभी तक पूरी तरह से 
अमल में नहीं आ पाया है। जबकि चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 

के लिए 5.1 प्रतिशत की मदु्रास्फीति का हमारा अनमुान यद्यपि 
कम है, फिर भी यह लक्ष्य से काफी ऊपर होगा। हमार ेवर्तमान 
आकलन के अनसुार, मध्यम अवधि में 4 प्रतिशत के मदु्रास्फीति 
लक्ष्य को प्राप्त करने के साथ, अवस्फीति प्रक्रिया धीमी रहने 
और लंबी होने की सभंावना है। यह देखते हुए और पिछले कार्यों 
के प्रभाव का आकलन करने की दृष्टि से, हमने अप्रैल और जून 
2023 की बैठकों में दर-कटौती में विराम लगाने का फैसला 
किया, लेकिन स्पष्ट शब्दों से यह साफ कर दिया कि यह एक 
परिवर्तन-धरुी (पाईवोट) नहीं है – नीतिगत दिशा में कोई निश्चित 
बदलाव नहीं है। यह मानते हुए कि दर-सख्ती चक्र में स्पष्ट 
मार्गदर्शन स्वाभाविक रूप से जोखिमों से भरा है, एमपीसी ने 
अतंिम (टर्मिनल) दर के समय और स्तर पर भविष्य में कोई 
मार्गदर्शन प्रदान करने से भी परहेज किया है।

वृद्धि सबंधंी चितंाए ँ

10. भारत में, 2016 में लचीली मदु्रास्फीति लक्ष्यीकरण 
(एफआईटी) को औपचारिक रूप से अपनाने के साथ, भारतीय 
रिज़र्व बैंक को “विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य 
स्थिरता बनाए रखने” के प्राथमिक उद्देश्य के साथ मौद्रिक 
नीति सचंालित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हमारी 
जनसखं्या2 और “जनसांख्यिकीय लाभांश”3 के कारण हर साल 
कार्यबल में बड़ी वदृ्धि को देखते हुए, हम वदृ्धि सबंधंी चितंाओ ं
से बेखबर नहीं रह सकते। इसलिए हमने महामारी के वर्षों के 
दौरान वदृ्धि को प्राथमिकता दी, भले ही मदु्रास्फीति लक्ष्य से 
ऊपर लेकिन सहनसीमा के भीतर थी।

11. भारतीय अर्थव्यवस्था ने महामारी के बाद अनकुरणीय 
सदुृढ़ता प्रदर्शित की और 2020-21 में 5.8 प्रतिशत के सकुंचन 
से मजबूती से वापसी करते हुए, 2021-22 में 9.1 प्रतिशत 
और 2022-23 में 7.2 प्रतिशत की वदृ्धि दर्ज की। राजकोषीय 
और मौद्रिक नीतियों की अग्र-सक्रिय और समन्वित कार्रवाई ने 
त्वरित बहाली में सहायता की, जबकि पिछले कुछ वर्षों में लागू 
किए गए बैंकिग, डिजिटलीकरण, कराधान, विनिर्माण और श्रम 

2 	 नवीनतम विश्व जनसखं्या रिपोर्ट  2023 में 1.429 बिलियन का अनुमान लगाया गया है। 
3 	क ल जनसखं्या का 68% हिस्सा 14-68 वर्षीय से सबंधंित है।
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से सबंधंित विभिन्न सरंचनात्मक सधुारों ने मध्यम और 
दीर्घावधि में सदुृढ़ और सधंारणीय वदृ्धि की नींव रखी। सरकार 
का पूजंीगत व्यय पर निरतंर बल, अतिरिक्त क्षमता पैदा कर रहा 
है और कॉर्पोरटे निवेश चक्र4 में बहुप्रतीक्षित पनुरुद्धार कर रहा 
है। भारतीय अर्थव्यवस्था खलुापन में तेज़ी से प्रगति कर रही है 
और गत वर्षों में धीर-ेधीर ेवैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत 
हुई है। नतीजतन, वैश्विक प्रतिकूलताओ ंकी अनिश्चितताओ ंसे 
इसका सामना अधिकाधिक हो रहा है। हालांकि, यह नोट करना 
प्रासगंिक है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत की वदृ्धि, वैश्विक मंदी5 
के बीच, मखु्यतः सदुृढ़ घरलूे मांग, विशेष रूप से निजी खपत 
और निवेश से प्रेरित रही है। आने वाले समय में, हम उम्मीद 
करते हैं कि 2023-24 के दौरान वास्तविक जीडीपी वदृ्धि दर 
6.5 प्रतिशत रहेगी। पूरी सभंावना है कि भारत 2023 में सबसे 
तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओ ंमें से एक बना रहेगा।

विनियामकीय और पर्यवेक्षी पहल 

12. पिछले कुछ वर्षों में हमने एक मजबूत और अधिक सदुृढ़ 
विनियामकीय और पर्यवेक्षी ढाचँा स्थापित किया है। इसने 
महामारी के सकंट और भू-राजनीतिक सघंर्षों के आरभं के बाद 
वैश्विक वित्तीय बाजार की उथल-का सामना करने में हमारी 
सहायता की है। विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए हमारा 
दृष्टिकोण अनिवार्य रूप से तीन स्तंभों पर आधारित है। 

13. सबसे पहले, हाल के वर्षों में हमारा ध्यान हमारी विनियमित 
ससं्थाओ ं- बैंकों और गैर-बैंकिग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) 
के भीतर अभिशासन और आश्वासन कार्यों को मजबूत करने पर 
रहा है। वित्तीय क्षेत्र में विश्वास, पारदर्शिता और जवाबदहेी का 
माहौल बनाने पर जोर दिया गया है। हमार े कुछ कार्यान्वयन 

सबंधंी विनियामकीय उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ, ये 
शामिल हैं- (i) चलनिधि कवरजे अनपुात (एलसीआर) और 
निवल स्थिर वित्तपोषण अनपुात (एनएसएफआर); (ii) 
वाणिज्यिक बैंकों के लिए अभिशासन दिशानिर्देश; (iii) गैर-
बैंकिग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए स्के ल-आधारित 
विनियामकीय (एसबीआर) ढाचँा। पूजंी और चलनिधि 
आवश्यकताओ ं को सभी अनसूुचित वाणिज्यिक बैंकों 
(एससीबी) पर समान रूप से लागू किया जाता है, उनकी 
आस्ति का आकार और एक्सपोजर चाहे कुछ भी हो।6 नवीनतम 
पर्यवेक्षी आकंड़े दर्शाते हैं कि सभी बैंक विभिन्न विवेकपूर्ण 
(प्रूडेंशियल) अपेक्षाओ ंको पूरा कर रहे हैं। दबाव परीक्षणों से यह 
भी सकेंत मिलता है कि गभंीर दबाव की स्थितियों में भी 
भारतीय बैंक न्यूनतम आवश्यकताओ ंको पूरा करने में सक्षम 
होंगे।

14. दूसरा, वाणिज्यिक बैंकों, एनबीएफसी और शहरी सहकारी 
बैंकों (यूसीबी) के लिए एक एकीकृत और ससुगंत पर्यवेक्षी 
दृष्टिकोण अपनाकर, हाल के वर्षों में हमारी पर्यवेक्षी प्रणालियों 
को सदुृढ़ किया गया है।7 हमने सभंावित और उभरते जोखिमों 
को पहचानने के लिए, पर्यवेक्षी समष्टि और व्यष्टि आकंड़ा 
वैश्लेषिकी (मैक्रो एडं माइक्रो डेटा एनालिटिक्स) को सदुृढ़ किया 
है। कुल मिलाकर, पर्यवेक्षी सरंचना का एकीकरण; स्वामित्व-
निरपेक्ष और जोखिम-कें द्रित पर्यवेक्षण; घटनात्मक से हटकर 
निरतंर पर्यवेक्षण; डेटा एनालिटिक्स और सपु-टेक साधनों का 
लाभ उठाते हुए ऑफ-साइट निगरानी को बढ़ावा; सदुृढ़तर 
ऑन-साइट पर्यवेक्षण; भिन्न/अपवादात्मक ससं्थाओ ं की 
पहचान और नाजकु क्षेत्रों की गहरी पड़ताल हमारी पर्यवेक्षी 
रणनीति के प्रमखु आधार रहे हैं। 

4	निज ी निवेश और वास्तविक जीडीपी पर सार्वजनिक निवेश गुणक तीन साल की अवधि में क्रमशः 1.2 और 1.7 पर एकक (यूनिटी) से अधिक 
पाया गया है (मौद्रिक नीति रिपोर्ट , अप्रैल 2023) । 
5	 वैश्विक कारक भारत की जीडीपी वदृ्धि में परिवर्तनशीलता के केवल 17-18 प्रतिशत की व्याख्या करते हैं, जो घरलूे विकास चालकों के प्रभुत्व 
को दर्शाता है (मौद्रिक नीति रिपोर्ट , अप्रैल 2023)। 
6	वि शेष रूप से, सभी एससीबी को जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूजंी अनुपात (पूजंी सरंक्षण बफर सहित) को 11.5 प्रतिशत, 
एलसीआर को 100 प्रतिशत और एनएसएफआर को 100 प्रतिशत पर बनाए रखना होता है।
7	 दास, शक्तिकांत (2023), “जी 20 फॉर ए बेटर ग्लोबल इकनॉमिक ऑर्डर ड्यूरिगं इंडिया प्रेसीडेंसी”, 17 वां के पी होर्मिस स्मारक व्याख्यान, 
17 मार्च, https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_SpeechesView.aspx?Id=1356> पर उपलब्ध।
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15. तीसरा, हम केवल लक्षणों से निपटने के बजाय, बैंकों और 
वित्तीय ससं्थाओ ं में कमजोरियों के मूल कारणों की पहचान 
करने और उन्हें दूर करने पर ध्यान कें द्रित करते हैं। हम बैंकों 
और उधार देने वाली अन्य ससं्थाओ ं के व्यापार मॉडल को 
बारीकी से देखते हैं और उनकी आस्ति-दयेता असतंलुनों और 
वित्तपोषण स्थिरता की बारीकी से निगरानी करते हैं। हमार ेपास 
पूर्व चेतावनी सकेंतों की एक प्रणाली है जो जोखिम बढ़ने के 
प्रमखु सकेंत प्रदान करती है। व्यक्तिगत ससं्थाओ ं और 
प्रणालीगत स्तर, दोनों के लिए, निरतंर आधार पर दबाव 
परीक्षण भी किए जाते हैं। हम विनियमित ससं्थाओ ं के 
व्यावसायिक निर्णय लेने में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, लेकिन 
हमारा दृष्टिकोण विनियमित ससं्थाओ ं के वरिष्ठ प्रबधंन को 
आतंरिक नियतं्रण की पर्याप्तता और हानि अवशोषण क्षमता 
और उनके व्यवसाय मॉडल से उत्पन्न जोखिमों के बीच किसी 
भी असतंलुन पर उपचारात्मक कार्रवाई के लिए सवेंदनशील 
बनाना है। हम बाहरी लेखापरीक्षकों के साथ भी सपंर्क  में रहते 
हैं ताकि उन मदु्दों को चिह्नित किया जा सके जो उनकी भूमिका 
के लिए प्रासगंिक हैं। 

16. सकं्षेप में, भारतीय वित्तीय प्रणाली की स्थिरता को बनाए 
रखने के प्रति हमारा दृष्टिकोण मौद्रिक नीति के हमार ेसचंालन 
का अभिन्न अगं है क्योंकि वित्तीय अस्थिरताए ँआर्थिक वदृ्धि 
को कमजोर कर सकती हैं और मौद्रिक नीति सचंरण में बाधा 
डाल सकती हैं। हम मानते हैं कि यदि कोई मूल्य स्थिरता नहीं 
है तो वित्तीय उथल-पथुल की सभंावना अधिक होगी। यह 
दीर्घावधि में मौद्रिक नीति और वित्तीय स्थिरता की पूरकता में 
हमार ेविश्वास को मजबूत करता है।

प्रभावी सपं्रेषण

17. भारतीय रिज़र्व बैंक के बहुआयामी उत्तरदायित्वों और 
हमारी कार्रवाइयों के व्यापक प्रभावों को देखते हुए, हम सपं्रेषण 
के महत्व के प्रति सजग हैं। समय-समय पर विभिन्न हितधारकों 
से बातचीत करते हुए नीति-निर्माण में हमने परामर्शी मार्ग को 
अपनाया है।8

18. जैसे-जैसे महामारी फैलती गई, कें द्रीय बैंक सपं्रेषण की 
परीक्षा पराकाष्ठा पर पहुचँ गई, और विशेष रूप से दो प्रमखु 
मोर्चों पर : (क) मीडिया और अन्य हितधारकों से सवंाद करने 
के लिए हमार ेपास केवल डिजिटल इंटरफेस था, और (ख) 
सामने आती चनुौतियों के साथ, हमारा लक्ष्य-श्रोता बदल गया 
और विशेषज्ञों के स्थान पर आम जनता आ गई।9 महामारी के 
दौरान किया गया सपं्रेषण, आरबीआई द्वारा उठाए जा रहे 
कदमों की व्याख्या करने के अतिरिक्त, आम आदमी के लिए 
विश्वास और आशावादिता का भी स्रोत था। अप्रैल, 2020 के 
अपने वक्तव्य में मैंने यह कहा था कि “यद्यपि सामाजिक दूरी हमें 
अलग करती है, फिर भी हम एकता और दृढ़ता के साथ खड़े हैं। 
अतंत:, हम स्वस्थ होंगे; और हम टिके रहेंगे”। मई 2020 के मेर े
मौद्रिक नीति वक्तव्य में कहा गया- “महामारी ने हमार ेसामने 
एक यगुीन चनुौती पेश की है, लेकिन अपने सामूहिक प्रयास, 
निर्भीक चयन, नवाचार और सच्ची दृढ़ता के बूते हम निश्चित ही 
विजयी होंगे।” उक्त एव ंइस प्रकार के अन्य सदंशेों ने आवश्यक 
आत्मविश्वास का सचंार किया, बाजार सबंधंी मार्गदर्शन दिया 
और प्रत्याशाओ ंको नियतं्रित किया और ये सभी, आधनुिक 
मौद्रिक नीति फ्रे मवर्क  के महत्वपूर्ण तत्व हैं।

19. महामारी पर भारतीय रिज़र्व बैंक की कार्रवाई तत्काल एव ं
निर्णायक थी, जिसमें मार्च 2020 व उसके बाद से 100 से 

8	 मौद्रिक नीति के हिस्से के रूप में, हमने विभिन्न साधनों के माध्यम से सक्रिय रूप से सचंार का उपयोग किया है, यथा- एमपीसी सकंल्प और 
कार्यवतृ्त; विकासात्मक और विनियामक उपायों के व्यापक नीति-पश्चात वक्तव्य; प्रेस वार्ताए,ं भाषण, और हमार ेअन्य प्रकाशन, जैसे द्विवार्षिक 
मौद्रिक नीति रिपोर्ट  (एमपीआर)। हम विश्लेषकों, अर्थशास्त्रियों, शोधकर्ताओ,ं बैंकों, शैक्षणिक निकायों और अनुसधंान ससं्थानों, व्यापार और 
उद्योग सघंों और कई अन्य लोगों के साथ नियमित बातचीत करते हैं।

9	 ब्लाइंडर एट अल (2022); आम जनता के साथ कें द्रीय बैंक सचंार: वादा या झूठी आशा? राष्ट्रीय आर्थिक अनुसधंान ब्यूरो; वर्किं ग पेपर 
30277, जुलाई।
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अधिक कदम उठाए गए। दो अवसरों (मार्च और मई 2020) पर 
एमपीसी की बैठकें  निर्धारित कार्यक्रम से पहले आयोजित की 
गई थीं। मौद्रिक नीति समिति के निर्धारित चक्र के अलावा भी 
मैंने दो एकल (स्टैंडअलोन) वक्तव्य दिए थे – पहला वक्तव्य 
अप्रैल 2020 में और दूसरा मई 2021 में, जिनमें से दूसरा 
वक्तव्य तब दिया गया था जब कोविड-19 की दूसरी (डेल्टा) 
लहर अपने चरम पर थी। इस प्रकार ऑफ-साइकल बैठकें  और 
स्टैंडअलोन वक्तव्यों ने भारतीय रिज़र्व बैंक की त्वरित और पूर्व-
निवारक कार्रवाइयों की तैयारी दिखलाई। इन वक्तव्यों और 
यथासमय किए गए उपायों के माध्यम से जनता और अन्य 
हितधारकों को सपं्रेषित किए गए ससु्पष्ट आश्वासनों ने बाजारों 
को पनुः चालू करने और व्यापारिक गतिविधियों को पनुर्जीवित 
करने के साथ-साथ, वित्तीय स्थितियों को काफी सहज बनाया।

20. प्रभावी भावी मार्गदर्शन ने महामारी के दौरान की गई हमारी 
पारपंरिक और गैर-पारपंरिक कार्रवाइयों के प्रभाव को सदुृढ़ 
किया। जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया है, अस्थायी 
स्फीतिकारी आघातों के बीच, उदार मौद्रिक नीति को जारी 
रखने का हमारा भावी मार्गदर्शन अत्यधिक प्रभावी था। हमार े
आस्ति क्रय कार्यक्रम- जी-सेक अधिग्रहण कार्यक्रम (जी-
एसएपी)- ने सरकारी प्रतिभूतियों की खलुा बाजार खरीद की 
एक निर्धारित राशि के लिए प्रारभं में ही प्रतिबद्धता प्रदान की। 
इस कार्रवाई ने ब्याज-दर प्रत्याशाओ ंको नियतं्रित किया और 
मौद्रिक सचंरण को सगुम बनाया।

21. महामारी के बाद नीति पथ को पनुर्व्यवस्थित करने में 
अलग तरह की सपं्रेषण चनुौतिया ँपेश आई ं। कुछ खलुी नीतियों 
के पलटाव में सचेत और महीन सपं्रेषण की आवश्यकता थी 
ताकि बाजार प्रत्याशाओ ं को हमार े आकलन के अनरुूप 
समायोजित किया जा सके। उदाहरण के तौर पर, गवर्नर के 
फरवरी 2021 के मौद्रिक नीति वक्तव्य ने जनवरी 2021 में 
वीआरआरआर परिचालनों के द्वारा चलनिधि अवशोषण के 
फिर शरुू किए जाने से निर्मित हो रहे मौद्रिक नीति के विपर्यय 
के डर को सबंोधित किया। वीआरआरआर नीलामियों के शरुू 
करने के औचित्य की स्पष्ट तौर पर व्याख्या करके यह कार्य 
किया गया था। इसी प्रकार, चलनिधि पनुर्संतलुन की शरुुआत 

अगस्त 2021 में 14-दिवसीय मखु्य वीआरआरआर नीलामी में 
आवधिक विस्तार के द्वारा, इस स्पष्टीकरण के साथ की गई थी 
कि “वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए समष्टि-आर्थिक 
घटनाक्रमों के अनुरूप” चलनिधि स्थितियों का विकास होना 
आवश्यक है।

22. बाजार, जनता एव ंअन्य सभी हितधारकों को इस प्रकार 
के वक्तव्यों, यथा “हम अलग तरीके से सोचना और कार्य करना 
जारी रखेंगे, सबसे खराब स्थिति के लिए तैयार रहेंगे और 
सर्वोत्तम के लिए आशावान बने रहेंगे’’ (जून 2021); “भारतीय 
रिज़र्व बैंक अपने सभी नीतिगत उपायों – मौद्रिक, विवेकपूर्ण 
अथवा विनियामकीय- के माध्यम से ‘आवश्यकतानुसार किसी 
भी कार्रवाई के लिए तत्पर’ है’’ (अगस्त 2021 द्वारा दिए गए 
आश्वासनों ने वित्तीय प्रणाली में भरोसे और विश्वास के सरंक्षण 
के प्रति दृढ़ रहने की कें द्रीय बैंक की प्रतिबद्धता को दर्शाया। 

23. अप्रैल-मई 2022 में शरुू हुए मौद्रिक कसाव के अनवुर्ती 
चरण में, सपं्रेषण के स्तर और स्वरूप को समचुित ढंग से 
परिष्कृ त और सवुिचारित बनाया गया ताकि नीतिगत दरों में 
वदृ्धि का सफलतापूर्वक सचंरण सनुिश्चित किया जा सके। 

24. हमारा यह भी मानना है कि सपं्रेषण को सतंलुित होना 
चाहिए – इसकी अधिकता से बाजार उलझन में और न्यूनता से 
अटकलों में पड़ सकता है। विश्वसनीयता के निर्माण के लिए 
सपं्रेषण का यथानरुूप कार्रवाइयों से समर्थित होना आवश्यक 
है। इस मामले में हम बहुत ही महीन रेखा पर चलते हैं और 
अपनी सपं्रेषण कार्यनीतियों के परिष्कार के लिए सतत उद्यम 
करते हैं।

निष्कर्ष

25. अब मैं पिछले तीन वर्षों के हमार ेअनभुवों से प्राप्त कुछ 
महत्वपूर्ण सीखों की बात करके अपना वक्तव्य समाप्त करूं गा। 
पहला, सकंट के दौरान अग्रसक्रिय एव ं त्वरित होना, उभरते 
बड़े घटनाक्रमों के प्रति शीघ्र कार्रवाई के लिए हमें तत्पर बनाता 
है। इस मामले में, वर्ष 2020 में महामारी के चरम समय में हमार े
द्वारा लिए गए निर्णय और वर्ष 2021 में चलनिधि पनुर्संतलुन 
सबंधंी हमार ेउपाय बहुत कारगर साबित हुए। दूसरा, हमार ेद्वारा 
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किए गए उपाय परिस्थितियों की मांग के अनसुार समायोजित, 
विवेक-सम्मत, लक्ष्य-कें द्रित थे। हम हठधर्मिताओ ं अथवा 
रूढ़िवादिताओ ंसे बधें हुए नहीं रहे हैं। ब्याज दर दायरा कम 
करने और इसका दायरा बढ़ाने के दौरान, हमने अतिशय 
चलनिधि नहीं डाली और न ही अपने सपंार्श्विक मानकों को 
कमजोर बनाया। हमने इस बात का ध्यान रखा कि अभी जो 
उपाय किए जा रहे हैं, उन्हें समय पर और व्यवधानरहित तरीकों 
से वापस भी लेने की आवश्यकता होगी। तीसरा, हमने मौद्रिक 
नीति सबंधंी अपने कार्यों को समष्टि-विवेकपूर्ण लिखतों सहित 
यथोचित विनियामकीय और पर्यवेक्षी उपायों से समर्थित किया, 
जिससे नीति का प्रभाव और विश्वसनीयता और सदुृढ़ हुई। 
चौथा, प्रत्याशाओ ंऔर मनोभावों के समचुित स्थिरीकरण के 

अपने प्रयास के अतंर्गत, हमने प्रभावी सपं्रेषण के माध्यम से 
बाजार और बहृत्तर जनसामान्य को मार्गदर्शन एव ंविश्वास प्रदान 
किया। इस प्रकार, महामारी के दौरान, सपं्रेषण हमारी नीतिगत 
कार्रवाई का एक अतिरिक्त स्तंभ बन गया। 

26. मैंने आज के अपने वक्तव्य में, भारतीय अनुभव का एक 
सार-संक्षेप प्रस्तुत करने का प्रयास किया है जो इस सम्मेलन 
में होने वाली चर्चाओ ंमें उपयोगी हो सकता है। मुझे यह अवसर 
देने के लिए एक बार फिर मैं आयोजकों और सेंट्रल बैंकिग को 
धन्यवाद देता हू ँ और सम्मेलन की सफलता की कामना 
करता हू।ँ 

धन्यवाद।	 n
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जलवाय ुपरिवर्तन : एक उभरता वित्तीय जोखिम 

"हम इस ग्रह पर इस तरह रह रहे हैं, जैसे कि हमार ेपास जाने के लिए कोई दूसरा (ग्रह) भी है।" 
- टेरी स्वियरिगंने

"ससंार उन लोगों द्वारा नष्ट नहीं किया जाएगा जो बरुाई करते हैं,  
बल्कि उनके द्वारा किया जाएगा जो बिना कुछ किए उन्हें देखते हैं।" 

- अल्बर्ट आइंस्टीन

जलवाय ुजोखिम आज मानवता के अस्तित्व के लिए सबसे 
गंभीर जोखिमों में से एक है। जलवाय ु और पर्यावरण से 
संबंधित प्रभावों की गंभीरता और अनिश्चितता भी वित्तीय 
जोखिम का एक स्रोत है, जो आनेवाले दिनों में वित्तीय 
संस्थानों की सरुक्षा और सदुृढ़ता पर व्यापक असर डाल 
सकता है और समग्र वित्तीय प्रणाली की स्थिरता को प्रभावित 
कर सकता है। इसलिए वित्तीय संस्थानों को पर्यावरणीय 
परिवर्तनों और परिस्थितियों से संभावित जोखिमों का 
समुचित प्रबंधन करने की आवश्यकता है।

जलवाय ुजोखिम के प्रति दनुिया के दृष्टिकोण के विरोधाभासों 
और विडबनाओ ं को सयंकु्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव कोफी 
अन्नान ने अपने इन शब्दों में बहुत अच्छी तरह से रेखांकित 
किया है : "जलवाय ुपरिवर्तन पर हम अक्सर यह नहीं समझते 
कि यह एक समस्या है। हमें लगता है कि यह एक समस्या है जो 
होने की प्रतीक्षा कर रही है।" पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक 

ओबामा भी इसी भावना को प्रतिध्वनित करते हैं - "जलवाय ु
परिवर्तन अब कोई दूर की समस्या नहीं है, यह यहा ँहो रहा है 
और अभी हो रहा है।" 

इस वैश्विक समस्या की वैश्विक प्रतिक्रिया के रूप में, पेरिस "वन 
प्लैनेट समिट" में आठ कें द्रीय बैंकों और पर्यवेक्षकों द्वारा ‘वित्तीय 
प्रणाली को हरित करने के लिए कें द्रीय बैंकों और पर्यवेक्षकों के 
नेटवर्क ’ (एनजीएफएस) की स्थापना दिसबंर 2017 में की गई। 
पेरिस समझौता और जोखिम प्रबधंन के लिए वित्तीय प्रणाली 
की भूमिका हेत ुऔर पर्यावरण की दृष्टि से सतत विकास के 
सदंर्भ में हरित और निम्न कार्बन निवेश के लिए पूजंी जटुाने के 
लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) अप्रैल 2021 में इसका 
सदस्य बना। बैंकिग पर्यवेक्षण पर बासल समिति (बीसीबीएस) 
ने फरवरी 2020 में ‘जलवाय ुसे सबंधंित वित्तीय जोखिमों पर 
टास्क फोर्स’ (टीएफसीआर) बनाया, ताकि जलवाय ुपर पहल 
करके वैश्विक वित्तीय स्थिरता को बढ़ाने के समिति के जनादशे 
में योगदान दिया जा सके। 

जलवायु सबंधंी परिवर्तनों स ेउभरते जोखिम 

"यदि आप वास्तव में सोचते हैं कि पर्यावरण अर्थव्यवस्था से 
कम महत्वपूर्ण है, तो अपना पैसा गिनते समय अपनी सासँ 
रोककर रखने का प्रयास करें।" - गाइ मैकफर्सन

दिन-प्रतिदिन जटिल होती जा रही दनुिया में, इस समय 
मानवता को कई खतरों का सामना करना पड़ रहा है – लेकिन 
फिलहाल जलवाय ुपरिवर्तन से बड़ा कोई नहीं। इस जोखिम के 

- प्रेम रजंन प्रसाद सिहं 

मुख्य महाप्रबंधक  
भारतीय रिज़र्व बैंक 

क्षेत्रीय कार्यालय, रांची 
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दो व्यापक स्रोत हैं : भौतिक (फिजिकल) जोखिम और 
सकं्रमण (ट्रांसिशन) जोखिम। भौतिक जोखिम अत्यधिक 
जलवाय ु परिवर्तन से सबंधंित घटनाओ,ं जैसे हीट वेव, 
भूस्खलन, बाढ़, जगंल की आग और तूफान से उत्पन्न होते हैं 
और प्रत्यक्ष आर्थिक लागत तथा वित्तीय नकुसान का जरिया 
हो सकते हैं। दीर्घकालिक भौतिक जोखिम दीर्घकालिक घटनाए ँ
हैं जो मौसम के क्रमिक बदलाव, जैसे कि वर्षा में परिवर्तन, 
अत्यधिक मौसम परिवर्तनशीलता, समदु्र के अम्लीकरण और 
बढ़ते समदु्र के स्तर और औसत तापमान से उत्पन्न होते हैं। 
सकं्रमण जोखिम कम कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर वांछित 
बदलाव के क्रम में अनपुालन लागत की तरह प्रकट होता है, 
जिसमें सरकारी नीतिया,ँ प्रौद्योगिकी उन्नयन, बाजार व 
उपभोक्ता वरीयताओ ं में बदलाव आदि शामिल हैं। देयता 
जोखिम भौतिक और सकं्रमण जोखिम से लोगों या व्यवसायों 
को होने वाले नकुसान के लिए मआुवजे की मांग से जनित 
जोखिम हैं। 

जलवाय ुपरिवर्तन एक वैश्विक समस्या है। यह सिलसिला जारी 
रहा तो समदु्र के बढ़ते स्तर से लेकर पानी की उपलब्धता में 
कमी, अधिक गर्मी की लहरों और आगजनी आदि की घटनाओ ं
के चलते वास्तव में विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। 9 
अगस्त, 2021 को जलवाय ुपरिवर्तन पर सयंकु्त राष्ट्र के अतंर 
सरकारी पैनल में उल्लेख किया गया कि मानव गतिविधियों से 
जनित ग्रीनहाउस गैसों (जीएचजी) ने पूर्व-औद्योगिक समय से 
1.1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाया है, जो खतरनाक है, और 
ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस के करीब या पूर्व-
औद्योगिक स्तरों पर 2 डिग्री सेल्सियस तक भी रोकना 
ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 'तत्काल, तीव्र और बड़े पैमाने पर 
कटौती' के बिना कठिन या 'पहुचँ से पर'े होगा, और 
पारिस्थितिकी तंत्र, स्वास्थ्य एव ंबनुियादी ढाचँे के साथ-साथ 
अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करगेा। 'कार्बन ब्रीफ' के एक 
अध्ययन का अनमुान है कि 1.5 - 2 डिग्री सेल्सियस तापमान 
में वदृ्धि के चलते 2100 तक वैश्विक जीडीपी में लगभग 8 से 
13% की क्षति हो सकती है। इसी तरह, विश्व आर्थिक मंच की 
वैश्विक जोखिम रिपोर्ट  2022 और वैश्विक जोखिम धारणा 
सर्वेक्षण (जीआरपीएस) अगले पाचँ वर्षों में सामाजिक और 

पर्यावरणीय जोखिमों को सबसे महत्वपूर्ण चितंा का विषय 
दर्शाता है। अगले 10 साल में, पर्यावरणीय जोखिमों को दनुिया 
के लिए पाचँ सबसे महत्वपूर्ण दीर्घकालिक खतरों के साथ-साथ 
इस ग्रह और इसके निवासियों के लिए सभंावित रूप से सबसे 
हानिकारक माना गया है, जिसमें "जलवाय ुकार्रवाई विफलता", 
"अतिरकेी मौसम" और " जैव विविधता हानि" को तीन सबसे 
गभंीर जोखिमों के रूप में चिन्हित किया जा सकता है।

दशे की जलवाय ुपर भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की 
वार्षिक रिपोर्ट  में 'ओवरहीटिग' के कई सकेंतकों पर प्रकाश 
डाला गया है, जैसे वर्ष 2021 का 1901 के बाद से पाचँवा ँ
सबसे गर्म वर्ष होना। पथृ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार की 
एक रिपोर्ट  ने भी निष्कर्ष निकाला है कि बीसवीं शताब्दी के 
मध्य से, भारत में प्रतिकूल मौसम की स्थिति देखी गई है, 
जिसमें औसत और अत्यधिक तापमान में वदृ्धि, मानसून वर्षा 
में कमी, सूखा और समदु्र का स्तर शामिल है; साथ ही गभंीर 
चक्रवातों की आवतृ्ति और तीव्रता में वदृ्धि। इन गभंीर चनुौतियों 
का सामना करने के लिए ऊर्जा सरंक्षण, हरित पहल और 
कार्बन फुटप्रिंट और ग्रीनहाउस गैसों में तेजी से कमी सहित बड़े 
पैमाने पर सधुारात्मक कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता है। 
डेविड सजु़ुकी ने ठीक ही टिप्पणी की है कि अगर हम हवा, पानी 
और मिट्टी को प्रदूषित करते हैं जो हमें जीवित और अच्छी तरह 
से रखते हैं, और जैव विविधता को नष्ट करते हैं जो प्राकृतिक 
प्रणालियों को कार्य करने की अनमुति दतेा है, तो फिर कितनी 
भी बड़ी राशि या धन-सपंदा हमें नहीं बचा सकेगी।

जलवायु परिवर्तन के जोखिम और वित्तीय प्रणाली पर 
उनके सभंावित प्रभाव

जैसा कि फ्रांस्वा ओलांद कहते हैं, जलवाय ु परिवर्तन के 
परिणाम अब पूरी तरह से ज्ञात हैं - 'हम अब सिद्धांतों के बार ेमें 
बात नहीं कर रहे हैं, हम निश्चितताओ ंके बार ेमें बात कर रहे हैं'। 
आने वाली सभी पीढ़ियों की निगाहें हम पर हैं और अगर हम 
इसमें नाकाम रहे तो भविष्य हमें कभी माफ नहीं करगेा! किसी 
ने सही कहा है कि इस ग्रह पर हमार ेअस्तित्व की सबसे बड़ी 
चनुौती का जवाब देने का समय अब ​​​​है। कोई इतिहास बना 
सकता है या आने वाले कल को बिगाड़ सकता है। साथ ही, 
जैसा जे. इंसली का मानना ​​है, जलवाय ुपरिवर्तन एक बड़े खतर े
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की बात है, लेकिन साथ ही एक बहुत बड़ा अवसर भी। हम 
उसके अनरुूप और अनकूुल भविष्य के उद्योगों को आगे बढ़ा 
सकते हैं, लाखों अच्छे वेतन वाले रोजगार सजृित कर सकते हैं 
और भविष्य की स्वच्छ ऊर्जा अर्थव्यवस्था का निर्माण कर 
सकते हैं।

वित्तीय प्रणाली के लिए जलवाय ुजोखिमों को मापने के लिए दो 
दृष्टिकोण हैं। ऊपर से नीचे का (टॉपडाउन) दृष्टिकोण, बैंकिग 
प्रणाली के जोखिम की सवेंदनशीलता का उपयोग भौतिक 
जोखिम (भूगोल के आधार पर) और सकं्रमण जोखिम 
(ज्यादातर क्षेत्र के कार्बन उत्सर्जन पर आधारित) का उपयोग 
कर किया जा सकता है। बॉटम अप दृष्टिकोण में, वित्तीय 
ससं्थान स्वय ंकें द्रीय बैंक द्वारा निर्दिष्ट सामान्य परिदृश्य (या 
परिदृश्यों) के आधार पर अपने सबंधंित पोर्टफोलियो पर 
जलवाय ुजोखिम के प्रभाव की गणना करते हैं। तनाव परीक्षण 
(स्ट्रेस टेस्टिंग) का उपयोग प्रणाली के लचीलेपन को मापने के 
लिए भी किया जाता है।

जलवायु परिवर्तन के प्रबधंन की दिशा में देश का सकंल्प 

माननीय प्रधान मंत्री ने 1-2 नवबंर, 2021 के दौरान कॉन्फ्रें स 
ऑफ पार्टीज़ (COP 26) के अतंर्गत आयोजित विश्व नेता 
शिखर सम्मेलन में राष्ट्र की ओर से पाचँ प्रतिबद्धताओ ं का 
उल्लेख किया; जिनमें वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ऊर्जा 
क्षमता को 500 GW तक बढ़ाना, ऊर्जा आवश्यकताओ ंका 
50% नवीकरणीय ऊर्जा से पूरा करना, कुल अनमुानित कार्बन 
उत्सर्जन में एक अरब टन की कमी करना, अर्थव्यवस्था की 
कार्बन तीव्रता को 45% से कम करना तथा वर्ष 2070 तक 
(कार्बन उत्सर्जन सबंधंी) नेट-जीरो लक्ष्य हासिल करना 
शामिल है। COP 26 में भारत द्वारा की गई ये पाचँ प्रतिज्ञायें 
सर्वोपरि हैं, और न केवल जलवाय ु कार्रवाई में भारत के 
अभूतपूर्व योगदान को रेखांकित करती हैं, अपित ु भारतीय 
वित्तीय क्षेत्र के दृष्टिकोण को भी आकार द ेसकती हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रयास 

जॉन ओ'फेरले ने एक बार कहा था कि ग्लोबल वार्मिंग के बाद 
से, एस्किमोस के पास अब पानी के लिए बीस अलग-अलग 

शब्द हैं। देखने वाली बात यह है कि 'मानव जाति के सम्मुख इस 
सबसे कठिन चनुौती' के बर-अक्स वित्तीय क्षेत्र विनियामकों-
पर्यवेक्षकों की क्या रणनीति व तैयारी है। रिज़र्व बैंक ने भी इस 
दिशा में निश्चित कदम उठाए हैं तथा सतत विकास के व्यापक 
सदंर्भ में सहयोगात्मक पर्यावरणीय प्रयासों के लिए अनेक विश्व 
मंचों में भागीदारी की है, जिनमें एनजीएफएस के अलावा, 
जलवाय ुजोखिम पर वित्तीय स्थिरता बोर्ड के कार्य समूह और 
जलवाय ुसे सबंधंित प्रकटीकरण पर कार्य स्ट्रीम, जी 20 सतत 
वित्त कार्य समूह, बैंकिग पर्यवेक्षण पर बासल समिति 
(बीसीबीएस) द्वारा जलवाय ु सबंधंी वित्तीय जोखिमों पर 
स्थापित कार्य-बल (टास्क फोर्स) और सतत वित्त पर 
अतंरराष्ट्रीय मंच प्रमखु हैं। साथ ही, रिज़र्व बैंक ने मई 2021 में 
जलवाय ु जोखिम और टिकाऊ वित्त के क्षेत्र में प्रयासों और 
नियामक पहलों का नेततृ्व करने और रणनीति सबंधंी सझुाव 
देने एव ं एक नियामक ढाचँा विकसित करने के लिए अपने 
विनियमन विभाग (डीओआर) के भीतर सतत वित्त समूह 
(एसएफजी) नामक एक विशेष प्रभाग की स्थापना की है, जिसने 
जलुाई 2022 में जलवाय ुजोखिम सबंधंित सर्वेक्षण प्रतिवेदन 
और चर्चा पत्र भी जारी किया है। बैंकों और अन्य विनियमित 
ससं्थाओ ंके जलवाय ुसबंधंी जोखिमों को कम करने और उनके 
जोखिम प्रबधंन ढाचँे में जलवाय ुजोखिम के एकीकरण के लिए 
दिशानिर्देश विकसित करने में इन पहलों व प्रयासों की महत्वपूर्ण 
भूमिका हो सकती है।

उपसहंार

जलवाय ुपरिवर्तन वह मदु्दा है जो इस सदी की रूपरेखा को 
परिभाषित कर सकता है। जोनाथन पोरिट के साद ेऔर सरल 
शब्दों में, भविष्य हरा होगा या बिल्कु ल नहीं। नाओमी क्लेन ने 
भी आगाह किया है कि यदि समय रहते हम नहीं बदलते तो 
जलवाय ुपरिवर्तन हमारी दनुिया में सब कुछ बदलने जा रहा है। 
इसी तरह इमैनएुल मैक्रो आह्वान करते है – 'आइए इसका 
सामना करें, कोई अन्य ग्रह तो रहने के लिए है नहीं।'

एक चीनी कहावत है: "पेड़ लगाने का सबसे अच्छा समय 20 
साल पहले था। अगला सबसे अच्छा समय आज है! इसलिए 
आवश्यक है कि हम, विश्व के हितधारक, 'जिन्हें पथृ्वी अपने 
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पूर्वजों से विरासत में नहीं; बल्कि अपने बच्चों से धरोहर की 
तरह मिली है’, इसे हर तरह से सरुक्षित रखने के लिए एक साथ 
आने, हाथ मिलाने और सच्चे सकंल्प के साथ बदलाव लाने 
की पहल करें। ब्रैड श्नाइडर का कथन कितना सारगर्भित है कि 
जलवाय ु परिवर्तन एक आर्थिक, सार्वजनिक स्वास्थ्य और 
पर्यावरणीय मदु्दा है जिसे सबंोधित करना हमारी नैतिक 
जिम्मेदारी है। टेड टर्नर ने भी उचित सम्मति दी है कि हमें 
जलवाय ुकी बात से आगे बढ़कर जलवाय ुकार्रवाई की ओर 
बढ़ना चाहिए। अन्यथा जैसा वोल्टेयर ने चेताया है, अगर हम 
केवल इस बार ेमें बहस ही करते रहें, तो फिर प्रकृति अपना 
कार्य करगेी !

हमार ेरिज़र्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास ने 22 जलुाई, 
2022 को दिए गए अपने भाषण 'बैंकिग बियॉन्ड टुमॉरो' के 

अतंर्गत, जलवाय ु सबंधंी जोखिमों के लिए व्यापक और 
रणनीतिक दृष्टिकोण पर सम्यक रूप से प्रकाश डालते हुए कहा 
है कि आने वाले समय में जलवाय ुसबंधंी जोखिम एक ध्यातव्य 
(फोकस) क्षेत्र होगा और ऐसे जोखिम बैंकों के व्यापार ढाचँे 
(बिजनेस मॉडल) को प्रभावित करेंगे। जलवाय ु परिवर्तन से 
निपटने के लिए व्यवसायों और उद्योगों की बढ़ी हुई वित्त-पोषण 
आवश्यकतायें जलवाय ुसबंधंी जोखिम प्रबधंन पर वैश्विक कदम 
से काफी हद तक प्रभावित होंगी। बैंकों को पर्यावरण, सामाजिक 
और शासन (ईएसजी) सबंधंी उचित व्यावसायिक रणनीति 
विकसित करने और सबंधंित जोखिमों का आकलन करने के 
लिए अपनी सशुासन सरंचना को मजबूत करने की आवश्यकता 
होगी तथा अतंरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओ ंके अनरुूप, जलवाय ु
जोखिमों को दूर करने के लिए एक दूरदंशेी, व्यापक और 
रणनीतिक दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी। 		        n
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भारत की G-20 अध्यक्षता : एक महत्वपूर्ण पड़ाव 

आज़ादी के बाद से ही भारत ने वैश्विक स्तर पर खदु को एक 
मजबूत राष्ट्र के रूप में स्थापित किया है। आज विश्व मंच पर 
भारत की बात सनुी जाती है। विश्व के सबसे शक्तिशाली 19 दशे 
व यूरोपीय सघं के समूह G-20 की अध्यक्षता भारत को दी गयी 
है। यह समस्त राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है। इस वर्ष गणतंत्र 
दिवस समारोह में भी दशे की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मरु्मु  ने भी 
G-20 को लेकर कहा कि “इस वर्ष भारत G-20 देशों के 
समहू की अध्यक्षता कर रहा है। विश्व- बधुंत्व के अपन ेआदर्श 
के अनरुूप, हम सभी शातंि व समदृ्धि के पक्षधर है। G-20 
की अध्यक्षता एक बेहतर विश्व के निर्माण में योगदान हतेु 
भारत को अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करती है। ग्लोबल 
वार्मिंग व जलवायु परिवर्तन ऐसी चुनौतिया ँ हैं जिनका 
सामना हमें शीघ्रता स ेकरना है।“ वर्तमान विश्व तकनीकी रूप 
से बहुत आगे है परतं ुअभी भी विश्व के सामने अनेक समस्याए ँ
खड़ी हैं। इस पथृ्वी को रहने के लिए एक खूबसूरत जगह बनाने 
का कार्य अभी भी पूरा नहीं हुआ है। G-20 जैसे सगंठन, जिनके 
फैसलों का विश्व भर में व्यापक असर पड़ता है, इस दिशा में 
कार्य कर सकते है। वर्ष 2023 में भारत में सम्पन्न हुए G-20 
सम्मेलन से यह उम्मीद जगी है और पर्यावरण व सामाजिक 
फैसलों के दृष्टिकोण से यह सम्मेलन सफल रहा है। 

G-20 क्या है?

G-20, 19 दशेों व यूरोपीय सघं (EU) का एक समूह है। इसकी 
स्थापना वर्ष 1999 में हुई थी। इसकी स्थापना व अतंरराष्ट्रीय 
मदु्रा कोष व विश्व बैंक के प्रतिनिधियों के साथ हुई थी। निम्न दशे 
G-20 के सदस्य दशे हैं। 

अर्जेंटीना यूरोपियन सघं (EU) इटली दक्षिण अफ्रीका 

आस्ट्रेलिया फ़्रांस जापान दक्षिण कोरिया 

ब्राज़ील जर्मनी मेक्सिको तरु्की

कनाडा भारत रूस यूनाइटेड किगडम 

चीन इंडोनेशिया सऊदी अरब सयंकु्त राज्य अमेरिका 

G-20 समूह में विश्व की प्रमखु व उभरती अर्थव्यवस्था वाले 
दशे शामिल हैं, जो दनुिया की आबादी का लगभग दो-तिहाई है। 
G-20, वैश्विक GDP का 85%, अतंरराष्ट्रीय व्यापार का 75% 
का प्रतिनिधित्व करता है। विश्व की 60% आबादी भी इन 20 
दशेो से ही है। अतः यह सम्मेलन समस्त विश्व के परिदृश्य पर 
अपना प्रभाव रखता है। हर वर्ष G-20 दशेों का एक सम्मेलन 
होता है जिसमें इन दशेों के मखुिया, वित्त मंत्री व गवर्नर आदि 
शामिल होते हैं। इस सम्मेलन में दनुिया के शीर्ष दशेों के राजनेता 
आपस में मलुाकात करते हैं और विभिन्न विषयों और मदु्दों पर 
चर्चा करते हैं। G-20 सम्मेलन की एक बड़ी बात यह है कि 
इसमें विकसित व विकासशील दोनों प्रकार के दशे शामिल होते 
हैं। जबकि G-7 केवल विकसित दशेों का समूह हैं। 

G-20 का इतिहास

प्रारम्भ में G-20 में राष्ट्रों के वित्त मंत्री व कें द्रीय बैंक के गवर्नर 
ही शामिल होते थे तथा इसका मखु्य उद्देश्य वैश्विक आर्थिक एव ं
वित्तीय सकंट को हल करने की दिशा में प्रयास करना था। G-7 
की विफलता तथा मध्यम आय वाले राष्ट्रों के बढ़ते महत्त्व एव ं
वैश्विक आर्थिक समस्याओ ंका समाधान खोजने के प्रयास ने 
G-20 के गठन की नींव रखी। कनाडा के वित्त मंत्री पॉल मार ट्िन 

मुख्य प्रबन्धक (संकाय)
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ प्रशिक्षण कें द्र  

लखनऊ 

- गगंा दत्त पतं 
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G-20 के प्रथम सत्र के अध्यक्ष थे। 2008 की वैश्विक आर्थिक 
मंदी ने विश्व के बड़े नेताओ ंको यह सोचने पर मजबूर कर दिया 
कि आने वाले भविष्य के लिए कुछ ठोस कार्य योजना तैयार 
करनी होगी ताकि इस प्रकार की स्थिति पनुः न हो। यहीं से 
G-20 सगंठन सक्रिय रूप से कार्य करने लगा तथा यहीं से हर 
वर्ष G-20 की बैठक करने का निर्णय लिया गया। 

अब तक हुए G-20 सम्मेलन

क्रम सखं्या वर्ष देश
01 2008 सयंकु्त राज्य अमेरिका 
02 2009 ब्रिटेन
03 2009 सयंकु्त राज्य अमेरिका
04 2010 कनाडा
05 2010 दक्षिण कोरिया
06 2011 फ़्रांस 
07 2012 मैक्सिको
08 2013 रूस
09 2014 आस्ट्रेलिया
10 2015 तरु्की
11 2016 चीन
12 2017 जर्मनी
13 2018 अर्जेंटीना
14 2019 जापान
15 2020 सऊदी अरब 
16 2021 इटली
17 2022 इंडोनेशिया
18 2023 भारत
19 2024 ब्राज़ील (प्रस्तावित)
20 2025 दक्षिण अफ्रीका (प्रस्तावित)

G-20 की आवश्यकता क्यों?

द्वितीय विश्व यदु्ध के पश्चात यदु्धग्रस्त दशेों की सहायता के लिए 
विश्व बैंक (World Bank) के साथ-साथ अतंरराष्ट्रीय मदु्रा 
कोष (IMF) की स्थापना की गयी। विश्व नेताओ ं ने महसूस 
किया कि जब समस्त दशे परस्पर निर्भरता के वातावरण में 
कार्य करते हैं तो वित्तीय स्थिरता व विकास अच्छी तरह से 
होता है। तब से ये दोनों सगंठन वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण 
भूमिका निभा रहे हैं। इन दोनों सगंठनों को अमेरिका के ब्रेटन 
वड्ुस में वर्ष 1944 एक सम्मेलन स्थापित करने पर सहमति 
हुई थी। इसलिए इन्हें ब्रेटन वुड्स ट्विन्स (Bretton Woods 
Twins) के नाम से जाना जाता है। यह यात्रा शरुू होते हुए 
G-20 तक पहुचंी। 

G-20 एक ऐसा मंच है, जहां विश्व नेता विकासशील दशेों 
विशेषकर कम आय वाले दशेों के साथ काम करने के लिए 
प्रतिबद्ध होते हैं ताकि उन राष्ट्रों में सचंालित नीतियों व 
योजनाओ ंको लागू करने में सहायता हो सकें  व लोगों का जीवन 
स्तर सधुर सकें । G-20 विकसित राष्ट्रों के साथ-साथ 
विकासशील राष्ट्रों के साथ अपने सहयोग को बेहतर ढंग से 
लक्षित करने में मदद करता है, व कल्याणकारी अतंरराष्ट्रीय 
एजेंडे पर कार्य करता है। 

 

वर्ष 2023 के लिए आधिकारिक थीम/लोगो: 

इस बार G-20 शिखर सम्मेलन की थीम या विषय वसधैुव 
कुटुम्बकम या एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य  
(One Earth, One Family, One Future) थी। 

G-20 के इस वर्ष के लोगो (logo) में एक खिलता हुआ कमल 
है, जिसकी सात पखंड़ुिया जीवन के सभी मूल्यों की पषु्टि करती 
है, ये मूल्य हैं- मानव, पश,ु पौंधे, सूक्ष्मजीव एव ं इनकी ग्रह, 
पथृ्वी एव ंब्रह्मांड से सबंद्धता। लोगो के अनावरण के अवसर पर 
8 नवम्बर 2022 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा कहा गया कि 
“कमल की सात पखुंड़िया ँ विश्व के सात महाद्वीपों का 
प्रतिनिधित्व करती हैं, साथ ही सगंीत के सात सरुों का भी। 
G-20 सारी दुनिया को एक साथ लाएगा। इस लोगो में कमल 
का फूल हमारी आस्था, हमार े ज्ञान एव ं हमारी पौराणिक 
विरासत को दर्शा रहा है।” प्रधानमंत्री जी द्वारा इस बात पर 
ज़ोर दिया गया कि भारत की G-20 अध्यक्षता समस्त विश्व के 
लिए समावेशी, निर्णायक व महत्वाकांक्षी होगी। भारत की G-20 
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अध्यक्षता का मखु्य फोकस हमार े पथृ्वी (one earth) को 
खूबसूरत जगह बनाना, एक परिवार (one family) के भीतर 
सद्भाव पैदा करना व एक भविष्य (one future) के लिए उम्मीद 
रखना है। प्रधानमंत्री जी ने G-20 की यह अध्यक्षता 140 
करोड़ भारतीयों को समर्पित की। 

भारत ने अपने अध्यक्षीय कार्यकाल की शरुुआत विभिन्न 
जनभागीदारी गतिविधियों से की, जैसे दशे भर के विभिन्न 
शैक्षणिक ससं्थानों के साथ विशेष यूनिवर्सिटी कनेक्ट, G-20 
के लोगो व रगंो के साथ भारतीय परुातत्व सर्वेक्षण (ASI) के 
स्मारकों को रोशन करना, नागालैंड में होंबिल उत्सव में G-20 
का प्रदर्शन आदि शामिल हैं। ये सभी कार्यक्रम साल भर चले। 

G-20 की कार्य प्रणाली

G-20 का कोई स्थायी मखु्यालय नहीं है अतः इसका 
सचिवालय (secretariat) प्रत्येक वर्ष G-20 की मेजबानी 
करने वाले या अध्यक्षता करने वाले दशेों के बीच रहता है। वर्ष 
2008 से G-20 का वार्षिक सम्मेलन लगातार हो रहा है। G-20 
में ट्रोइका (Troika) का महत्वपूर्ण स्थान है। ट्रोइका तीन दशेों 
से मिलकर बना होता है जिसमे निवर्तमान अध्यक्ष, वर्तमान 
अध्यक्ष व भावी अध्यक्ष होते हैं। वर्तमान में ट्रोइका में इंडोनेशिया 
(निवर्तमान अध्यक्ष), भारत (वर्तमान अध्यक्ष) व ब्राज़ील (भावी 
अध्यक्ष) हैं। G-20 के इतिहास में पहली बार तीन विकासशील 
(developing) राष्ट्र मिलकर ट्रोइका बना। G-20 में नियमित 
रूप से निम्न वैश्विक ससं्थानों को भी आमंत्रित किया जाता है।

•	 अफ्रीकन यूनियन (AU)
•	 ASEAN राष्ट्र 
•	 अतंरराष्ट्रीय श्रम सगंठन (ILO)
•	ख ाध एव ंकृषि सगंठन (FAO)
•	 फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड (FSB) 
•	 अतंरराष्ट्रीय मदु्रा कोष (IMF)
•	 आर्थिक सहयोग व विकास के लिए सगंठन (OECD)
•	 सयंकु्त राष्ट्र सघं (UN)
•	 वर्ल्ड बैंक ग्रुप (WBG)
•	वि श्व स्वास्थ्य सगंठन (WHO)

•	वि श्व व्यापार सगंठन (WTO)

इसके अतिरिक्त स्पेन एक ऐसा दशे है जो G-20 के प्रत्येक 
सम्मेलन में नियमित रूप से शामिल रहता है। G-20 सम्मेलन 
में कुछ अन्य राष्ट्रों व वर्ष 2023 में भारत में सम्पन्न सम्मेलन 
में बांग्लादशे, मिश्र, मॉरीशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, 
सिगंापूर, स्पेन व सयंकु्त अरब अमीरात (UAE) के साथ साथ 
इंटरनेशनल सोलर एलायन्स (ISA) भी आमंत्रित थे। G-20 
सदस्यों को 5 समूहों में विभाजित किया गया है। भारत दूसर े
समूह में है जिसमें अन्य राष्ट्र रूस, दक्षिण अफ्रीका व तरु्की हैं। 

G-20 में दो समानान्तर ट्रैक (parallel track) कार्य करते हैं:

1. वित्तीय चैनल या फ़ाइनेंस ट्रैक (The Finance Track): 
यह मखु्यतः G-20 राष्ट्रों के वित्त मंत्री व केन् द्रीय बैंक के गवर्नर 
द्वारा सचंालित होता है। इसमे मखु्यत: वित्तीय क्षेत्र से सबंन्धित 
एजेंडे को सबंोधित किया जाता है। वित्तीय चैनल या फ़ाइनेंस 
ट्रैक में निम्न वर्किं ग ग्रुप होते हैं।

•	 फ्रे मवर्क  वर्किं ग ग्रुप (Framework Working Group-
FWG)

•	 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किं ग ग्रुप (Infrastructure Working 
Group-IWG)

•	 इंटरनेशनल फ़ाइनेंस वास्तुकला (International 
Finance Architecture-IFA)

•	टि काऊ फ़ाइनेंस वर्किं ग ग्रुप (Sustainable Finance 
Working Group-SFWG)

•	 ग्लोबल पार्टनर्शिप वित्तीय समावेशन (Global 
Partnership Financial Inclusion-GPFI)

•	 सयंकु्त वित्त एव ं स्वास्थ्य कार्य बल (Joint Finance 
and Health task force)

•	 इंटरनेशनल कराधान एजेंडा (International Taxation 
Agenda)

2. शेरपा ट्रैक (The Sherpa Track): शेरपा सरकार का 
प्रमखु या प्रमखु का व्यक्तिगत प्रतिनिधि होता है जो G-20 या 
G-7 जैसे अतंरराष्ट्रीय सम्मेलन में दशे का प्रतिनिधित्व करता 
है। शेरपा ट्रैक शिखर सम्मेलन में चर्चा के लिए विभिन्न दस्तावेज़ 
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तैयार करते हैं। शेरपा को सामान्यतः दशे के राष्ट्राध्यक्ष ही 
नामांकित करते हैं। इस वर्ष हमार ेदशे के शेरपा नीति आयोग के 
भूतपूर्व मखु्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) श्री अमिताभ कान्त 
जी थे। साथ ही भूतपूर्व विदशे सचिव श्री हर्ष वी श्रंगला को 
G-20 के लिए भारत का मखु्य सयंोजक (Chief Coordinator) 
नियकु्त किया गया था। शेरपा ट्रैक में 13 वर्किं ग ग्रुप हैं:

कृषि ससं्कृति
डिजिटल अर्थव्यवस्था भ्रष्टाचार विरोधी
विकास शिक्षा
रोजगार आपदा जोखिम बचाव 
ऊर्जा 		  स्वास्थ्य
व्यापार पर्यटन
पर्यावरण 

इसके साथ ही G-20 में अनेक छोटे-छोटे आधिकारिक समूह 
होते हैं जो G-20 से सबंन्धित अनेक कार्य सम्पन्न करते हैं। 
कुछ मखु्य समूह निम्न हैं:

•	 B20: B20 या द बिजनेस 20, वैश्विक व्यापार समदुाय के 
साथ आधिकारिक G-20 सवंाद मंच है। यह 2010 में 
स्थापित हुआ। B20, G-20 समूह का सबसे प्रमखु भाग 
है। यह वैश्विक व्यापार जगत के नेताओ ंको वैश्विक आर्थिक 
मदु्दों पर उनके विचार रखने को प्रेरित करता है। साथ ही 
G-20 व्यापार समदुाय के लिए हमेशा समर्थित रहता है। 
प्रत्येक वर्ष B20 चेयर या अध्यक्ष पद के लिए मेजबान दशे 
का एक नामचीन बिजनेस लीडर नियकु्त करती है। इस वर्ष 
टाटा ससं के चेयरमेन श्री नटराजन चन्द्रशेखरन ने B20 
को चेयर किया। 

•	 C20: सिविल सोसाइटी 20 या C20 वर्ष 2013 से G-20 
समूह का एक भाग है। C20 का उद्देश्य दनुिया भर के 
नागरिक समाज सगंठनों की तरफ G-20 के नेताओ ंका 
ध्यान दिलाना है। C20 विश्व भर के 800 से अधिक 
नागरिक सगंठनों, प्रतिनिधियों की तरफ से यह सनुिश्चित 
करता है कि G-20 नेता समाज के सभी स्तर के लोगों को 
सनुें। इसमें उन दशेों के सगंठन भी शामिल रहते हैं जो 
G-20 के सदस्य नहीं हैं। इस वर्ष माता अमतृानंदमयी जो 

कि एक आध्यात्मिक नेता हैं, को C20 का अध्यक्ष बनाया 
गया था। 

•	 L20: L20 या लेबर 20, G-20 के भीतर के समूहों में से 
एक है जो श्रमिकों के हितों का प्रतिनिधित्व करता है। यह 
वैश्विक श्रमिक सघंों व ट्रेड यूनियन को एकजटु करता है व 
यह सनुिश्चित करता है कि योजनाए ँबनाते हुए श्रमिकों के 
हितों का भी ध्यान रखा जाए। 

•	 S20: S20 या साइन्स 20, 2017 में स्थापित हुआ था। 
इसमें G-20 दशेों के वैज्ञानिक एव ंशोधकर्ता भाग लेते हैं। 

•	 T20: थिंक 20 या T20, G-20 का सबसे मखु्य समूह है। 
यह G-20 से सबंन्धित नीतिगत मदु्दों पर चर्चा करने के 
लिए थिंक टैंक एव ंउच्च स्तरीय विशेषज्ञों को एक साथ 
लाता है। T20 द्वारा दी गयी अनशुसंाओ ंको सकंलित कर 
G-20 की मंत्रीस्तरीय बैठकों व शिखर सम्मेलन में प्रस्तुत 
किया जाता है। इस वर्ष थिंक 20 के अध्यक्ष श्री सूजन 
आर चिनाय थे। साथ ही थिंक 20 की सलाहकार परिषद 
में विश्व के अनेक बदु्धिजीवी शामिल हैं। 

•	 U20: U20 या अर्बन 20, 2018 में स्थापित हुआ था। 
इसमे मखु्य G-20 शहरों के मेयर या गवर्नर भाग लेते हैं। 

•	 W20: W20 या वमुेन 20, 2015 में स्थापित हुआ था। 
इसका मखु्य उद्देश्य महिलाओ ं के अधिकार, शिक्षा व 
स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करना है। वैश्विक स्तर पर 
महिलाओ ंके अधिकारों के लिए कार्य करने वाली ससं्थाए ं
व सगंठन इसमे भाग लेते हैं। 

•	 Y20: Y20 या यूथ 20 एक समावेशी चर्चा मंच है जिसका 
उद्देश्य यवुाओ ंके दृष्टिकोण व विचारों से G-20 प्रमखुों को 
अवगत कराना है। 

भारत के लिए G-20 की अध्यक्षता का महत्व

भारत के लिए G-20 की अध्यक्षता और भी अधिक महत्व 
रखती है, क्योंकि आज़ादी के 75 वीं वर्षगांठ के शरुू होने के 
पश्चात स्वतन्त्रता के शताब्दी वर्ष 2047 अर्थात अमृतकाल 
तक एक विकसित एवं समावेशी समाज के निर्माण का कार्य 
करना है। 1 दिसंबर 2022 से प्रारम्भ होकर 30 नवंबर 2023 
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तक भारत G-20 के अध्यक्ष के रूप में कार्य  करेगा। तत्पश्चात 
ब्राज़ील इसका अगला अध्यक्ष होगा। भारत ने 1 दिसंबर 
2022 को इंडोनेशिया से G-20 की अध्यक्षता ग्रहण की थी। 
इसके अतिरिक्त निम्न कारण भी भारत का पक्ष मजबूत  
करते हैं। 

•	 भारत एक सपुर पावर: तकनीक के क्षेत्र में भारत आज 
एक सपुर पावर के रूप में जाना जाता है। नए स्टार्टअप से 
लेकर यूनिकार्न के क्षेत्र में भारत ने बलंुदी को प्राप्त किया 
है। दिसबंर 2022 के अतं तक कुल 108 यूनिकार्न व 
80000 से अधिक स्टार्टअप दशे की मजबूत होती स्थिति 
को बताने के लिए काफी है। आज किसी भी मशु्किल के 
समय विश्व, भारत को उम्मीद भरी नजरों से देखता है। 
कोरोना महामारी के समय विश्व के 98 दशेों को भारत ने 
230 मिलियन से अधिक COVID-19 टीके (vaccine) 
की आपूर्ति की थी। 

•	 भारत एक डिजिटल राष्ट्र: वर्ष 2016 से शरुू हुई यू.पी.
आइ (UPI) की यात्रा ने भारत के डिजिटल भगुतान के 
क्षेत्र में क्रांति ला दी है। आज UPI व रुपे (Rupay) 
भगुतान प्रणाली को सिगंापूर, सयंकु्त अरब अमीरात 
(UAE), मलेशिया, फ़्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, 
स्विटजरलैंड आदि राष्ट्र भी प्रयोग कर रहे हैं। दिसबंर 
2022 तक केवल भारत में ही 382 बैंक UPI पर थे, 
जिनमें कुल 12,82,055 करोड़ रुपए का कारोबार UPI 
प्लैटफॉर्म पर हुआ। इस तरह, G-20 मंच पर निश्चित रूप 
से हमार े दशे का यह मजबूत पक्ष सामने आया। ऐसे में 
भारत डिजिटल फ्रं ट पर दनुिया का सही नेततृ्व कर 
सकता है व अन्य राष्ट्रों के विकास में भागीदार बन सकता 
है। 

G-20 की अध्यक्षता के दौरान भारत न ेदेश भर के 50 स े
अधिक शहरों में 200 स ेअधिक बैठकों की मजेबानी की: 

•	 G-20 की पहली शेरपा बैठक 04-07 दिसबंर, 2022 को 
उदयपरु में हुई। जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व नीति 
आयोग के भूतपूर्व मखु्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) 
अमिताभ कान्त ने किया। इस बैठक में मखु्यतः वर्तमान 

समय के ज्वलंत मदु्दे, हरित विकास (green 
development), पर्यावरण के लिए जीवन शैली (LiFE- 
Lifestyle for environment), महिलाओ ंद्वारा नेततृ्व, 
सतत विकास लक्ष्यों (SDG-Sustainable 
Development Goals) का क्रियान्वय, समावेशी व 
लचीला विकास एव ंबहुपक्षीय सधुार पर ज़ोर दिया गया। 

•	 पहली G-20 वित्त एव ं केन् द्रीय बैंक के उप-प्रमखुों 
(FCBD) की बैठक 13-15दिसबंर, 2022 तक बगंलरुु में 
आयोजित हुई। यह बैठक वित्त मंत्रालय एव ंभारतीय रिज़र्व 
बैंक द्वारा सयंकु्त रूप से आयोजित की गयी। इस बैठक में 
मखु्य रूप से वित्त ट्रैक एजेंडा (FTA) पर चर्चा हुई। साथ 
ही वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण, वैश्विक वित्तीय सरचंना, 
इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, वैश्विक स्वास्थ्य, स्थायी वित्त 
(sustainable finance) व वित्तीय समावेशन आदि पर 
चर्चा हुई। बैठक की अध्यक्षता सचिव आर्थिक मामले श्री 
अजय सेठ व भारतीय रिज़र्व बैंक के उप-गवर्नर श्री 
माइकल डी पात्रा ने सयंकु्त रूप से की। बैठक में 35 से 
अधिक दशेों के 190 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हुए 
जिसमें G-20 दशेों के प्रतिनिधि भी शामिल थे। FCBD 
की अगली बैठक 24-25 फरवरी, 2023 को बेंगलरुु में ही 
हुई जिसमें G-20 समूह दशेों के वित्त मंत्री व केन् द्रीय बैंक 
के गवर्नर शामिल हुए। 

•	 G-20 डेवलपमेंट वर्किं ग ग्रुप (DWG) की पहली बैठक 
13 से 16 दिसबंर, 2022 तक मुंबई में हुई। DWG, 2010 
से G-20 में विकास एजेंडा के सरकं्षक के रूप में कार्य कर 
रहा है। 

•	 9 से 11 जनवरी, 2023 तक कोलकाता में G-20 ग्लोबल 
पार्टनरशिप फॉर फ़ाइनेंशियल इंक्लूजन (GPFI) के लिए 
पहली बैठक की गयी। इस बैठक का आयोजन भारतीय 
रिज़र्व बैंक व वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया। 

•	 G-20 अध्यक्षता के अतंर्गत पहली इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किं ग 
ग्रुप (IWG) की बैठक 16-17 जनवरी, 2023 को पणुे में 
आयोजित की गयी। G-20 दशेों में इंफ्रास्ट्रक्चर मसौद ेपर 
चर्चा के लिए भारत द्वारा आमंत्रित IWG सदस्य दशेों, 
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अतिथि दशेों व अन्य सगंठन एक साथ आए। बैठक की 
मेजबानी आर्थिक मामलों के विभाग, वित्त मंत्रालय भारत 
सरकार द्वारा किया गया। 

•	 17 जनवरी, 2023 को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल 
में “थिंक 20 अंडर G-20” (Think 20 under G-20) 
आयोजित किया गया। जो इसके अंतर्गत होने वाले 
विभिन्न कार्यक्रमों में से एक है। इसका उदघाटन मध्य 
प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया। इस कार्यक्रम में 22 देशों से 
आए 94 मेहमानों समेत कुल 300 सदस्यों ने हिस्सा 
लिया। 

•	 G-20 अध्यक्षता के अतंर्गत पहली स्वास्थ्य कार्य समूह 
(HWG) की बैठक 18-20 जनवरी, 2023 तक 
तिरुवनंतपरुम, केरल में आयोजित की गयी। G-20 हैल्थ 
ट्रैक में 4 स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक व एक हैल्थ 
मिनिस्ट्रियल मीटिग (HMM) हुई ं। सबक़ो स्वास्थ्य सेवाए ँ
के क्षेत्र में सधुार हेत ुभारत पहले की भातँि इस वर्ष भी 
प्रयासरत रहा।

•	वित्त मंत्रियों व केन् द्रीय बैंक गवर्नरों की पहली मीटिग 24-
25 फरवरी, 2023 को बेंगलरुु में आयोजित की गयी। 

•	 G-20 विदशे मंत्रियों की पहली बैठक 1-2 मार्च, 2023 
को नयी दिल्ली में आयोजित की गयी। 

G-20 के अध्यक्ष के रूप में, भारत का उद्देश्य स्वास्थ्य 
प्राथमिकताओ ं को जारी रखना एव ं सबक़ों स्वास्थ्य सेवाए ँ
उपलब्ध कराना था। साथ ही पिछली अध्यक्षता के दौरान 
सामने आई हुई मशु्किलों व चनुौतियों से भी सीखते हुए 
स्वास्थ्य सेवाओ ंको और मजबूत करना रहा। इसके लिए भारत 
ने G-20 हैल्थ ट्रैक के लिए निम्न 3 प्राथमिकताए ंतय की थीं: 

1.	 सबके लिए एक स्वास्थ्य (one health) को ध्यान में 
रखते हुए स्वास्थ्य सबंधंी आपात स्थिति की रोकथाम व 
तैयारी 

2.	 सरुक्षित, प्रभावी व सस्ती चिकित्सा तक सबकी 

उपलब्धता एव ंफ़ार्मास्युटिकल क्षेत्र से सहयोग को मजबूत 
करना 

3.	 यूनिवर्सल हैल्थ कवरजे एव ंहेल्थकेयर सर्विस में सधुार के 
लिए डिजिटल हैल्थ नवाचार (innovation) एव ंसमाधान 

इसके अतिरिक्त हैदराबाद, कश्मीर, गजुरात, चडंीगढ़, उत्तर 
प्रदशे आदि शहरों में भी G-20 की बैठकें  हुई ं। 

भविष्य की राह

आज समस्त विश्व अनेक चनुौतियों से जूझ रहा है, जैसे- 
जलवाय ु परिवर्तन, महामारी, आतंकवाद, बेरोजगारी आदि। 
समस्त राष्ट्र एक साथ आकर ही इन मशु्किलों को हल कर 
सकते हैं। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के कारण भारत ने 
यह ज़िम्मेदारी बखूबी निभाई। पिछले कुछ वर्षों में भारत एक 
आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित हुआ है एव ंविश्व मंच पर 
भारत की बात ध्यान से सनुी जा रही है। ऐसे में G-20 की भारत 
द्वारा सफल अध्यक्षता करने से G-20 राष्ट्रों के अलावा भी 
अन्य राष्ट्रों में भी उम्मीद जगी हैं क्योंकि G-20 द्वारा लिए गए 
फैसलों का सकारात्मक असर समस्त विश्व पर पड़ेगा। G-20 
सम्मेलन का सफल और सौहार्दपूर्ण आयोजन करके भारत एक 
बार फिर एक महत्वपूर्ण और मजबूत राष्ट्र के रूप में विश्व पटल 
पर अपनी उपस्थिती दर्ज करने में सफल हुआ है। जी-20 की 
मेजबानी के दौरान पूर ेविश्व और अतंरराष्ट्रीय मीडिया की नजरें 
भारत पर ही टिकी रहीं और भारत सबकी उम्मीदों पर बिलकुल 
खरा उतार, यह हम सब भर्तियों के लिए अत्यंत गर्व की बात है। 

n 

सदंर्भ: -
https://www.g20.org/
https://pib.gov.in/
ndtv.com
https://www.npci.org.in/
https://timesofindia.indiatimes.com/
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एफएक्स-रिटले प्लेटफॉर्म
- सजिता मनेन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 04 अक्टूबर, 2017 के अपने 
‘विकासात्मक और नियामक नीतियों पर बयान’ में कहा था 
कि ‘खुदरा उपयोगकर्ता ’ के लिए मूल्य निर्धारण के नतीजे में 
सधुार लाने हेतु एक तंत्र मौजूद होना चाहिए, जिसके तहत 
बाजार में ग्राहक मूल्य निर्धारण सीधे तौर पर तय किया जाए। 
इसके लिए ग्राहकों को एक इंटर-बैंक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग 
प्लेटफॉर्म  तक पहुचँ प्रदान की जाए, जहा ँपर खुदरा ग्राहकों 
और अधिकृत डीलर बैंकों की बोली/प्रस्तावों का गमुनाम और 
स्वचालित रूप से मिलान किया जा सके।

आरबीआई के अनुसार किसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म  के रूप में 
मौजूद एक तंत्र बेहद जरूरी पारदर्शिता प्रदान करेगा, साथ 
ही प्रतिस्पर्धा  भी बढ़ाएगा और ग्राहकों को बेहतर मूल्य 
निर्धारण की दिशा में ले जाएगा। इसके अलावा ग्राहक द्वारा 
आदेशों का सीधा निष्पादन वह जोखिम भी घटाता है जो 
बैंकों को वेयरहाउसिंग लेन-देन में तब तक उठाने पड़ते हैं, 
जब तक कि ये लेन-देन बाजार के किसी लॉट से जड़ु नहीं 
जाते। इस तंत्र में बैंक अपने ग्राहकों से प्रशासनिक खर्चों के 
लिए पहले से सहमत एक सपाट शलु्क वसूल सकते हैं। 
हालांकि बैंक को ग्राहक के सामने ऐसे शलु्क का खुलासा 
करना चाहिए। कुल मिलाकर एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म  विदेशी 

मुद्रा बाजार में खुदरा ग्राहक द्वारा वहन की जाने वाली कुल 
लागत घटा देगा। इस संबंध में आरबीआई द्वारा उक्त प्रस्ताव 
पर एक चर्चा-पत्र भी जारी किया गया था। आरबीआई और 
विभिन्न बाजार सहभागियों के बीच व्यापक विचार-विमर्श 
हुआ, जिसमें बैंक और कॉरपोरेट भी शामिल थे। बाजार 
सहभागियों से प्राप्त फीडबैक व सझुावों को संकलित किया 
गया तथा नए प्लेटफॉर्म  के विकास की दिशा में अपनाए जाने 
वाले दृष्टिकोण को आरबीआई के परामर्श से अंतिम रूप दिया 
गया था।

आरबीआई ने 06 जून, 2019 के अपने ‘विकासात्मक और 
नियामक नीतियों पर बयान’ में बैंक ग्राहकों के लिए विदेशी 
मुद्रा खरीदने व बेचने हेतु एक विदेशी मुद्रा व्यापार मंच शरुू 
करने का ऐलान किया था । इस संबंध में आरबीआई की ओर 
से 20 जून, 2019 को एक सर्कु लर भी जारी किया गया था।

एफएक्स-रिटल प्लेटफॉर्म बैंक ग्राहकों के लिए एक वेब 
आधारित ऑर्डर मैचिंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म  है, जो व्यक्तियों, 
एनआरआई, सर्वेसर्वा  मालिकों, पार्टनरशिप फर्मों, कॉरपोरेट, 
लघ ुऔर मध्यम उद्यमों (एसएमई) आदि को शामिल किए हुए 
है। यह प्लेटफॉर्म  यूएसडी/आईएनआर मुद्रा जोड़ी में नकद, 
टुमॉरो, स्पॉट और फॉरवर्ड  इंस्ट्रूमेंट (13 महीने की अवधि 
तक) में ट्रेडिंग की पेशकश करता है। इस प्लेटफॉर्म  का उपयोग 
करने के लिए ग्राहक एक सरल और आसान पंजीकरण 
प्रक्रिया के माध्यम से प्लेटफॉर्म  पर अपना पंजीकरण करा 
सकते हैं।

विशेषताएँ

•	 ऑर्डर संचालित: यह प्लेटफॉर्म  ऑर्डर संचालित डीलिंग 
उपलब्ध कराता है, जहां ग्राहक खुद ऑर्डर कर सकते हैं 
और यूएसडी/आईएनआर मुद्रा जोड़ी में विदेशी मुद्रा 
अनुबंध बकु कर सकते हैं।

वरिष्ठ प्रबधंक, विदशेी मुद्रा विभाग
क्लियरिगं कॉर्पोरशेन ऑफ इंडिया लिमिटड  

मुंबई 
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•	 वेब आधारित: प्लेटफॉर्म  को इंटरनेट के माध्यम से 
एक्सेस किया जा सकता है। 

•	 औजार: ग्राहक मानक कार्यकालों (माह की शरुुआत, 
महीने के मध्य और महीने के अंत) में या जरूरत के 
अनुसार आगे-पीछे की अलग-अलग तिथियों के लिए 
इस प्लेटफॉर्म  पर 13 महीने की अवधि तक नकद (उसी 
दिन सेटलमेंट), टुमॉरो (अगले दिन सेटलमेंट), स्पॉट 
(कारोबारी दिन +2 दिन में सेटलमेंट) और फॉरवर्ड  के 
अनुबंध बकु कर सकते हैं।

•	 पंजीकरण की प्रक्रिया: एफएक्स-रिटेल प्लेटफॉर्म  तक 
पहुंच प्राप्त करने के लिए ग्राहकों को अपना ऑनलाइन 
पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण सफल होने पर 
सत्यापन और अनुमोदन करने के उद्देश्य से ग्राहक का 
विवरण पंजीकरण के समय चनुे गए रिलेशनशिप बैंक को 
भेज दिया जाता है। बैंक द्वारा अनुमोदन कर दिए जाने के 
बाद ग्राहक को उपयोगकर्ता  क्रे डेंशियल प्रदान किए जाते 
हैं, जिनमें एक लॉगिन नाम और पासवर्ड  शामिल होता है।

•	 बाजार वॉच: बाजार वॉच 13 महीने की अवधि तक 
नकद (उसी दिन सेटलमेंट), टुमॉरो (अगले दिन 
सेटलमेंट), स्पॉट (टी+2 डे सेटलमेंट) और फॉरवर्ड 
इंस्ट्रूमेंट में ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध सर्वोत्तम बोली और 
ऑफर दरें मुहैया कराता है। इसमें ग्राहकों के देखने और 
संदर्भ लेने के लिए इंटर-बैंक स्पॉट दरें (एफएक्स-
क्लियर) भी प्रदर्शित की जाती हैं। बैंकों की तरफ से 
मूल्यों का तुलनात्मक नजरिया भी प्लेटफॉर्म  पर उपलब्ध 
रहता है, जिससे ग्राहक को बेहतर मूल्य निर्धारण का 
विकल्प मिलता है।

•	 सीमाए:ं बैंक को प्लेटफॉर्म  पर लेन-देन करने हेतु अपने 
ग्राहकों के लिए सीमाए ंनिर्धा रित करने की आवश्यकता 
होती है, जिसके आधार पर ग्राहक को प्लेटफॉर्म  पर 
ऑर्डर देने और अनुबंध बकु करने की अनुमति होगी। 

ग्राहक की प्रोफाइल के आधार पर ग्राहक के लिए सीमाए ं
‘ओनली सेल लिमिट’ या ‘ओनली बाय लिमिट’ या 
खरीद और बिक्री दोनों सीमाए ंतय की जा सकती हैं।

•	 मार्क  अप: रिलेशनशिप बैंक को अपने ग्राहकों के लिए 
मार्क  अप सेट करने की आवश्यकता होती है जिसे ट्रेड 
हुई दरों के साथ समायोजित किया जाएगा। प्लेटफॉर्म  पर 
ग्राहकों के रिलेशनशिप बैंक/बैंकों द्वारा निर्धा रित 
तुलनात्मक मार्क -अप मूल्य को प्रदर्शित करके प्लेटफॉर्म 
पूरी पारदर्शिता प्रदान करता है।

•	 स्वैप कोट: ग्राहकों द्वारा नकद, टुमॉरो और फॉरवर्ड 
इंस्ट्रूमेंट में दिए गए ऑर्डर को रिलेशनशिप बैंक द्वारा 
प्रदान किए गए स्वैप कोट के आधार पर स्पॉट ऑर्डर में 
बदला जाता है। सभी ऑर्डरों का ग्राहक द्वारा दिए गए 
ऑर्डरों की स्पॉट कीमतों से मिलान किया जाता हैं।

•	 मल्टीप्ल रिलेशनशिप बैंक: इस प्लेटफॉर्म  पर ग्राहक 
कई रिलेशनशिप बैंक जोड़ सकते हैं।

•	 काउंटरपार्टी और सेटलमेंट: प्लेटफॉर्म  पर बकु किए 
गए किसी भी अनुबंध के लिए काउंटरपार्टी प्लेटफॉर्म  पर 
ऑर्डर करते समय चनुा गया रिलेशनशिप बैंक होता है। 
रिलेशनशिप बैंक के साथ अनुबंध द्विपक्षीय रूप से तय 
किए जाते हैं।

•	 एकत्रीकरण की सुविधा: एक विशेष सवुिधा जो मिलान 
करने के उद्देश्य से इंटरबैंक बाजार लॉट साइज (और 
गणुकों) में रिटेल सेगमेंट के अंदर किए गए अनेक ऑर्डरों 
को एकत्रित करती है। ये समेकित ऑर्डर एक साथ 
मिलान करने के लिए इंटरबैंक स्पॉट के साथ-साथ 
खुदरा बाजार के ऑर्डरों सहित उपलब्ध होते हैं।

•	 यह प्लेटफॉर्म  मूल रूप से इसी प्लेटफॉर्म  पर बुक  
किए गए बकाया फॉरवर्ड  कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करने, 
रोलओवर करने और जल्द डिलीवरी की सुविधा भी 
प्रदान करता है।
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बाजार सहभागियों को लाभ

1.	 एफएक्स-रिटेल ग्राहकों के लिए अपनी तरह का अनोखा 
इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म  है, जो स्वचालित मूल्य 
खोज की सभुीता प्रदान करता है।

2.	ग्रा हक सर्वोत्तम विनिमय दर पर यूएसडी डॉलर खरीद/
बेच सकते हैं। 

3.	ग्रा हक सीधे प्लेटफॉर्म  पर डील करते हैं और मौजूदा दरों 
तक उनकी पहुंच होती है; जिससे वे फोन आधारित 
ट्रेडिंग से इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग की ओर बढ़ रहे हैं।

4.	 प्लेटफॉर्म  ग्राहकों को पारदर्शिता और बेहतर मूल्य 
निर्धारण प्रदान करता है। 

5.	 एक इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से यूएसडी/आईएनआर 
मुद्रा जोड़ी में अपनी विदेशी मुद्रा आवश्यकताओ ं को 
निष्पादित करने हेतु सभी ग्राहकों का वन स्टॉप समाधान 
बनना इस प्लेटफॉर्म  का मुख्य उद्देश्य है।

6.	 यह प्लेटफॉर्म  बैंकों को अपने ग्राहकों की प्लेटफॉर्म  पर 
सीमाए ँनिर्दिष्ट करके ही सीधे लेन-देन करने की अनुमति 
देता है, जिससे यह सनुिश्चित होता है कि बैंकों को अपनी 
व्यापारिक स्थितियों के बारे में जोखिम नहीं उठाना 
पड़ेगा।

7.	 प्लेटफॉर्म  पर सीमा निर्धा रित करना और उसकी 
निगरानी करना बैंकों के लिए बहुत ही परेशानी-मुक्त 
प्रक्रिया है।

n 



अप्रैल - सितंबर 2023 25

- दिवाकर झा
 

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 14 जून, 2021 को सूक्ष्मवित्त ऋणों के 
विनियमन पर एक परामर्शी दस्तावेज सार्वजनिक टिप्पणियों के 
लिए जारी किया था, जिस पर प्राप्त राय के आधार पर भारतीय 
रिज़र्व बैंक ने 14-03-2022 को सूक्ष्मवित्त ऋणों के लिए दिशा-
निर्देश जारी किया, एव ं01-04-2022 से लागू कर दिया। ये 
प्रावधान सभी वाणिज्यिक बैंक (भगुतान बैंकों को छोड़कर), 
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों/ राज्य सहकारी बैंकों/ 
जिला कें द्रीय सहकारी बैंकों और सभी गैर-बैंकिग वित्तीय 
कंपनियों (सूक्ष्मवित्त ससं्थानों और आवास वित्त कंपनियों 
सहित) पर लागू होंगे। 

इन दिशा-निर्देशों के तहत किए गए परिवर्त्तन सूक्ष्मवित्त ऋण के 
क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करने में मददगार सिद्ध होंगे, क्योंकि 
इसके तहत सूक्ष्मवित्त ऋण को नए सिर ेसे परिभाषित किया 
गया है। नयी परिभाषा के अनसुार, सूक्ष्मवित्त ऋण के तहत वैसे 
परिवारों को लाभ उपलब्ध कराया जायेगा, जिनकी वार्षिक 
घरलूे आय ₹3,00,000/- तक है। पारिवारिक इकाई में पति, 
पत्नी और उनके अविवाहित बच्चों को लिया जाएगा। पारिवारिक 
आय का मानदडं सभी जगहों के लिए एक समान कर दिया गया 
है। ₹ 3,00,000/- तक वार्षिक आय वाले परिवार को दिये जाने 

वाले सभी सपंार्श्विक-मकु्त ऋण सूक्ष्मवित्त ऋण के तहत आयेंगे, 
चाहे ऋण का प्रयोजन कुछ भी हो, और ऋण किसी भी माध्यम 
यथा भौतिक या डिजिटल चैनल से दिया गया हो। 

ऋण को पूर्णतया सपंार्श्विक-मकु्त बनाए रखने के लिए उधारकर्ता 
के जमा खाते पर ग्रहणाधिकार भी नहीं लगाया जायेगा। ऋण 
प्रयोजन-निरपेक्ष रहेगा, यानि उधारकर्ता सूक्ष्म वित्त योजना के 
बिना ऋण का उपयोग कर सकेगा। उधारकर्ता को इस ऋण में 
मार्जिन के रूप में कोई रकम नहीं देना होगा। बैंक के पास 
उधारकर्ता की आवश्यकता के अनसुार सूक्ष्म वित्त पर ऋण 
चकुौती की अवधि निर्णय करने का लचीलापन होगा, जिसके 
लिए उस आय को आधार बनाया जायेगा जो कुल आय के स्रोत 
का 50% से अधिक हो। ऋण चकुौती की आवतृ्ति साप्ताहिक/ 
पाक्षिक/ मासिक होगी। 

सूक्ष्मवित्त ऋण हतेु घरलूे आय का आकलन 

कम आय वाले परिवार के घरलूे आय के आकलन के लिए सभी 
विनियमित ससं्थायें बोर्ड द्वारा अनमुोदित नीति बनाएगी। तदर्थ 
भारतीय रिज़र्व बैंक ने विनियमित ससं्थाओ ंके मार्गदर्शन हेत ु
एक प्रारूप (अनबुधं-I) जारी की है, जो निम्नवत् है: 

खंड (1) : घरलूे प्रोफ़ाइल आकलन के लिए मापदडं:

क) 	घरलूे सरंचना

	 i.	 सदस्यों की सखं्या, जो उपार्जित करते हों

	 ii.	 सदस्यों की सखं्या, जो उपार्जित न करते हों

ख)	 आवास का प्रकार यथा स्वामित्व/ किराए पर आदि

ग) 	 बनुियादी सवुिधाओ ंकी उपलब्धता यथा पानी, बिजली, 
शौचालय, जल-निकास, गैस कनेक्शन आदि

घ) 	 अन्य आस्तियों की उपलब्धता यथा भूमि, पश ु धन, 
वाहन, फर्नीचर, स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक आइटम आदि

सहायक महाप्रबंधक एव ंसकंाय
स्टेट बैंक ग्रामीण बैंकिंग ससं्थान 

हैदराबाद

सूक्ष्मवित्त ऋण : एक ऐतिहासिक परिवर्त्तन 
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खंड (2) : घरलूे आय आकलन के लिए मापदडं:

क)	 आय का प्राथमिक स्रोत

i.	 कार्य का क्षेत्र यथा कृषि व अनषुगंी गतिविधिया,ँ 
व्यापार, निर्माण, सेवाए ँआदि

ii.	 कार्य की प्रकृति यथा स्व-नियोजित या वेतनभोगी, 
नियमित या मौसमी आदि

iii.	 आय की आवतृ्ति (दनैिक/साप्ताहिक/मासिक)

iv.	 पिछले एक वर्ष में रोजगार के महीने/दिन

v.	 स्व-रिपोर्ट  की गई मासिक आय

vi.	 औसत मासिक आय उक्त (iv) और (v) के आधार 
पर गणना की जाएगी।

ख) 	आय के अन्य स्रोत

i.	 प्रेषित धन

ii.	 किराया / पट्टा

iii.	 पेंशन

iv.	 सरकारी स्थानांतरण

v.	 छात्रवतृ्ति

vi.	 अन्य (विवरण निर्दिष्ट करें)

ग) 	 आय के प्राथमिक या सहायक स्रोतों के सबंधं में सभी 
कमाने वाले सदस्यों के लिए उपर्युक्त आय मूल्यांकन 
किया जाना चाहिए। सभी स्रोतों से सभी सदस्यों की आय 
की गणना करते समय यह सनुिश्चित किया जाना चाहिए 
कि किसी प्रकार के आय की गणना दो या दो से अधिक 
जगह न ली जाय। जैसे कि एक प्रवासी सदस्य घर धन 
प्रेषित करता है, तो उस रकम को दो जगह नहीं लिया 
जाय।

घ) 	 यद्यपि आय की गणना मासिक आधार पर भी की जा 
सकती है, पर घरलूे आय की स्थिरता को जानने के लिए 
सभी सदस्यों और उनके विविध स्रोतों से आय का 
आकलन कम-से-कम एक वर्ष की अवधि के लिए किया 
जाना चाहिए।

खंड (3) : घरलूे व्यय के आकलन के लिए मापदडं: 

क) 	 नियमित मासिक व्यय यथा भोजन, वाहन, घर/दकुान का 
किराया, कपड़े, नियमित चिकित्सा लागत, विद्यालय / 
महाविद्यालय का शलु्क आदि

ख) 	पिछले एक साल में किए गए अनियमित व्यय यथा 
चिकित्सा खर्च, घर का नवीनीकरण, घरलूे सामान की 
खरीद, किसी तरह का समारोह आदि

उपर्युक्त प्रारूप में खंड (2) में स्व-रिपोर्ट  की गई विवरणी की 
खंड (1) के घरलूे प्रोफाइल तथा खंड (3) के घरलूे खर्च के 
साथ मिलान किया जाना चाहिए। इसके अलावा, घरलूे आय 
को अन्य स्रोतों से भी सत्यापित किया जा सकता है, जैसे 
उधारकर्ताओ ं के बैंक खाते के विवरण, समूह के सदस्य, 
आसपास के अन्य सदंर्भ आदि।

सूक्ष्मवित्त ऋण का आकलन

घरलूे आय का आकलन करने के बाद सभी विनियमित 
ससं्थाओ ंको सूक्ष्मवित्त ऋण प्रदान करने हेत ुकुछ अनदुशेों को 
ध्यान में रखा आवश्यक है। प्रत्येक विनियमित ससं्था के पास 
परिवार के मासिक ऋण दायित्वों के पनुर्भुगतान हेत ुमासिक 
घरलूे आय के प्रतिशत के रूप में सीमा के सबंधं में एक बोर्ड-
अनमुोदित नीति होगी। ऋण दायित्वों के पनुर्भुगतान हेत ुयह 
सीमा मासिक घरलूे आय के अधिकतम 50 % की सीमा के 
अदंर होगी। ऋण पनुर्भुगतान दायित्व की गणना में परिवार के 
सभी बकाया ऋणों यथा सपंार्श्विक-मकु्त सूक्ष्मवित्त ऋण एव ं
सपंार्श्विक-यकु्त ऋण को ध्यान में रखा जाएगा। पनुर्भुगतान रकम 
की गणना में मूलधन के साथ ब्याज घटक को भी लिया जाएगा। 

यदि किसी परिवार की पनुर्भुगतान सीमा 50% से अधिक है, 
तो अन्य ऋणों के परिपक्व होने तक उन्हें कोई ऋण नहीं दिया 
जाएगा। पनुर्भुगतान सीमा 50% से कम आ जाने पर बोर्ड-
अनमुोदित नीति के तहत ऋण दिया जा सकेगा। सभी विनियमित 
ससं्था के लिए आवश्यक है कि वे सूक्ष्मवित्त उधारकर्ता से 
सबंधंित उपलब्ध जानकारी सीआईसी (क्रे डिट इन्फॉर्मेशन 
कंपनी) को समय पर प्रदान करें। ऋण प्रदान करते समय 
विनियमित ससं्थायें परिवार की आय के सबंधं में उधारकर्ताओ ं
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से घोषणा, उनके बैंक खातों के विवरण के अतिरिक्त स्थानीय 
पूछताछ से भी उनके बार ेमें जानकारी लेंगी।

सूक्ष्मवित्त ऋण हतेु विनियमित ससं्थाओ ं द्वारा मलू्य-
निर्धारण 

सूक्ष्मवित्त ऋण पर ब्याज-दर अवांछित रूप से अधिक नहीं 
होनी चाहिए। मूल्य-निर्धारण के लिए सभी विनियमित ससं्थाओ ं
को बोर्ड-अनमुोदित नीति बनाना होगा, जिसमें समावेशी ब्याज 
दर पर पहुचँने के लिए एक सही रूप से प्रलेखित ब्याज दर 
मॉडल हो, साथ ही इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि ब्याज 
दर के विविध घटकों यथा निधियों की लागत, रिस्क प्रीमियम, 
मार्जिन आदि का वर्णन हो, ऋण-प्रयोजन के आधार पर 
उधारकर्ताओ ंकी प्रत्येक श्रेणी हेत ुब्याज-दर के प्रत्येक घटक 
के प्रसार की सीमा वर्णित हो, एव ं सूक्ष्मवित्त ऋणों पर लागू 
ब्याज-दर और अन्य सभी शलु्कों की अधिकतम सीमा निर्धारित 
हो। 

विनियमित ससं्था और/या उसके भागीदार/प्रतिनिधि द्वारा 
सूक्ष्मवित्त उधारकर्ता को अनिवार्य रूप से तथ्य-पत्रक प्रदान 
किया जाएगा, जिसमें लिए जाने वाले सभी शलु्कों का स्पष्ट रूप 
से विवरण रहेगा, एव ंउधारकर्ता से कोई भी ऐसी राशि नहीं ली 
जाएगी जो तथ्य-पत्रक में स्पष्ट रूप से उल्लिखित न हो। समय 
पूर्व भगुतान के लिए इन सूक्ष्मवित्त ऋणों पर कोई दडं नहीं 
लगाया जाएगा। विलंबित पनुर्भुगतान के लिए केवल अतिदये 
राशि पर दडं लगाया जाएगा। सभी विनियमित ससं्थायें 
सूक्ष्मवित्त ऋणों पर प्रभारित न्यूनतम, अधिकतम और औसत 
ब्याज दरों सबंन्धित सूचना वेबसाइट व सूचना-पसु्तिकाओ ंमें 
प्रकाशित करेंगी। यदि ब्याज-दर में कोई परिवर्त्तन होता है, तो 
उधारकर्ता को अग्रिम रूप से सूचित किया जाना आवश्यक है। 
गैर-ऋण उत्पादों को उधारकर्ताओ ंकी पूर्ण सहमति से ही दिया 
जाएगा।

अन्य दिशा-निर्देश

सूक्ष्मवित्त ऋण को लेकर विनियमित ससं्थाओ ंको भारतीय 
रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करना होगा। 
विनियमित ससं्थायें सभी ऋण आवेदनों-प्राप्ति की पावती प्रदान 

करेंगे। विनियमित ससं्थायें उचित अवधि के भीतर ऋण 
आवेदनों पर कार्रवाई करगेा। यदि अतिरिक्त विवरण या 
दस्तावेजों की आवश्यकता है, तो इसे तरुतं उधारकर्ताओ ंको 
सूचित करना होगा। विनियमित ससं्थायें ऋण देने के मामले में 
लिंग, जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। 
हालांकि, यह उधारदाताओ ंको समाज के कमजोर वर्गों के लिए 
बनाई गई क्रे डिट-लिंक्ड योजनाओ ंमें भाग लेने से नहीं रोकता 
है। ऋण की स्वीकृति और दस्तावेजीकरण के पूरा होने पर, बैंक 
को ऋण के नियमों और शर्तों के अनरुूप स्वीकृत ऋणों का 
समय पर सवंितरण सनुिश्चित करना चाहिए। सूक्ष्मवित्त ऋण के 
लिए विनियमित ससं्थायें कोई प्रतिभूति नहीं लेंगे।

सभी विनियमित ससं्थायें उधारकर्ता को उनके द्वारा समझी 
जाने वाली भाषा में एक ऋण कार्ड प्रदान करेंगें, जिसमें 
उधारकर्ता की विवरणी, मूल्य निर्धारण पर सरलीकृत तथ्य-
पत्रक, ऋण से जडु़े अन्य सभी नियम और शर्तें, पनुर्भुगतान 
सबंधंी जानकारी, सपंर्क  अधिकारी के नाम व सपंर्क  नंबर तथा 
शिकायत निवारण प्रणाली का विवरण होगा। विनियमित 
ससं्थायें या उनके प्रतिनिधि वसूली के लिए किसी भी कठोर 
तरीके का इस्तेमाल नहीं करेंगी। इन निम्न आय वाले उधारकर्ता 
को कोई अनावश्यक प्रताड़ित नहीं कर,े इसके लिए स्पष्ट निर्देश 
दिये गए हैं। इसके तहत निम्नलिखित तरीकों को कठोर माना 
गया है:

•	 धमकी के लहजे में बात करना या अभद्र भाषा का प्रयोग

•	 उधारकर्ता को अनवरत फोन करना और/या प्रातः 9:00 
बजे से पहले और साय ं6:00 बजे के बाद फोन करना

•	 उधारकर्ता के रिश्तेदारों, दोस्तों या सहकर्मियों को परशेान 
करना

•	 उधारकर्ताओ के नाम प्रकाशित करना

•	 उधारकर्ता या उधारकर्ता के परिवार/सपंत्ति/प्रतिष्ठा को 
नकुसान पहुचँाने के लिए हिसंा या अन्य ऐसे साधनों का 
उपयोग या उपयोग करने की धमकी देना

•	 उधारकर्ता को ऋण-बकाया के बार ेमें या गैर-चकुौती के 
परिणामों के बार ेमें गलत बताना 
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उपसहंार

सूक्ष्मवित्त ऋणों के विनियमन पर नए दिशा-निर्देशों से निम्न 
आय वर्ग के उधारकर्ता को कई लाभ मिलने जा रहे हैं। 
पारिवारिक आय-सीमा बढ़ाने से बहुत से नए लोग सूक्षम-वित्त 
ऋण का लाभ ले पायेंगे। पहले यह प्रावधान था कि एक व्यक्ति 
दो से अधिक विनियमित ससं्थाओ ंसे ऋण नहीं ले सकता है। 
अब यह उपबंध नहीं रह गया है। अब केवल एक उपबंध है 
जिसके तहत पारिवारिक आय के 50 % से अधिक से अधिक 
पनुर्भुगतान की राशि नहीं हो सकती है। कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण 
परिवर्त्तन गैर-बैंकिग वित्तीय कंपनी- माइक्रोफाइनेंस 
इंस्टीट्यूशन (एनबीएफसी-एमएफआई) के लिए भी किया गया 
है, जिसके तहत अब एनबीएफसी-एमएफआई को अपनी निवल 
आस्तियों का 85% की जगह केवल 75% अर्हकारी आस्तियों 
के रूप में रखना आवश्यक है। साथ ही, पहले एनबीएफसी-
एमएफआई के अतिरिक्त अन्य एनबीएफसी अपनी कुल 
आस्तियों के 10% से अधिक के सूक्ष्मवित्त ऋण प्रदान नहीं 
कर सकते थे, वे अब कुल आस्तियों के 25% तक ऋण प्रदान 
कर सकते हैं। 

इन परिवर्तित निदशेों द्वारा गैर-बैंकिग वित्तीय कंपनियों को 
सूक्ष्मवित्त ऋण देने हेत ुअधिक सक्षम बनाया गया है। उम्मीद 
की जाती है कि हाल के प्रावधानों से सूक्ष्मवित्त ऋणों में अधिक 
पारदर्शिता आएगी, और लाभार्थी विनियमित ससं्थाओ ंसे ऋण 
प्राप्त करने में सहज महसूस करेंगे। ये दिशा-निर्देश दशे के निम्न 
आय-वर्ग के लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने में एव ं
उनकी आय बढ़ाने में अत्यंत प्रभावी होंगें, साथ ही दशे के 
समेकित विकास में मील के पत्थर साबित होंगें तथा दशे के 
सकल-घरलूे-उत्पाद बढ़ाने में भी काफी प्रभावी होंगें।

n

सदंर्भ:

RBI Consultative Document on Regulation of 
Microfinance dated 14-06-2021

Master Direction RBI/DOR/2021-22/89/ DoR.FIN.
REC.95/03.10.038/2021-22 dated 14-03-2022 
(Updated up to 25-07-2022)
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डिजिटल मदु्रा का वर्तमान और भविष्य
- डॉ. प्रशातं रामटेके

 

आज का यगु सूचना प्रौद्योगिकी का यगु है और इस नई तकनीक 
से कोई भी दशे अब अछूता नहीं रहा है। डिजिटल मदु्रा समय 
की मांग है और यह अब दशे का भविष्य है। मानव सभ्यता के 
विकास में प्रारभंिक चरण में वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी। 
लेकिन बाद में लोगों की जरूरतें बढ़ी और वस्तु विनिमय से 
कठिनाइया ँ पैदा होने लगीं जिसके कारण कौड़ियों से व्यापार 
आरभं हुआ जो बाद में सिक्कों में बदल गया। प्राचीन काल के 
सिक्के  ‘आहत सिक्के ’ कहलाते थे और बाद में यह सिक्के  
कांसा, तांबा, चांदी और स्वर्ण में बनाए गए। रुपया शब्द का 
प्रयोग सर्वप्रथम मध्ययगुीन काल में शेर शाह सूरी ने भारत में 
अपने शासन के दौरान किया था जो आज तक प्रचलन में है। 
वर्तमान में भारत में जो रुपया चलता है, दरअसल यह कई 
सालों के बाद रुपया बना है। सबसे पहले चलन में फूटी कौड़ी 
थी जो बाद में कौड़ी बनी। इसके बाद कौड़ी से दमड़ी बनी, 
दमड़ी से धेला बना, धेला से पाई बनी, पाई से पैसा बना, पैसे 
से आना बना और आना से रुपया बना और अब डिजिटल मदु्रा 
का जमाना आ गया है! 

डिजिटल क्षेत्र में आज भारत किसी भी दशे से कम नहीं है। 
भारत ने डिजिटल प्लेटफॉर्म में अपनी एक अलग ही पहचान 
बना ली है। शॉपिगं, बिल भरने से लेकर व्यापार करने तक, 
भारत डिजिटल बन चकुा है। पिछले कुछ सालों में भारत 

डिजिटली बहुत प्रगति कर चकुा है। ऐसी बहुत सारी योजनाए ं
जैसे भीम यूपीआई, डिजिलॉकर, कोविन, आधार आदि 
डिजिटल हो चकुी हैं। इन सभी डिजिटल प्लेटफॉर्मों ने भारत के 
नागरिकों के कामों को काफी आसान कर दिया है। अब भारत 
सरकार ने बैंकिग के क्षेत्र में भी एक बहुत बड़ा बदलाव लाने की 
कोशिश की है। भारत सरकार ने भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ 
मिलकर डिजिटल करेंसी यानी डिजिटल मदु्रा को लाकर यह 
बदलाव किया है। 

डिजिटल मदु्रा किस ेकहते है? 

डिजिटल करेंसी (डिजिटल मनी, इलेक्ट्रॉनिक मनी या 
इलेक्ट्रॉनिक करेंसी) कोई भी करेंसी, पैसा, या पैसे जैसी सपंत्ति 
जिसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता है और जिसके 
सचंालन, सगं्रहण और लेन-देन के लिए डिजिटल कंप्यूटर का 
उपयोग किया जाता है, डिजिटल मदु्रा या करेंसी कहलाती है। 

डिजिटल करेंसी को एक चिन्ह के रूप में ऑनलाइन इंटरनेट 
पर उसके डिजिटल कंप्यूटर पर देखा जा सकता है लेकिन उसे 
सामान्य मदु्रा के समान छुआ नहीं जा सकता है। डिजिटल 
करेंसी के अतंर्गत वर्चुअल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी और सेंट्रल 
बैंक डिजिटल करेंसी आते हैं। 

डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल इंटरनेट पर जब चाहे किया जा 
सकता है और इससे लेन-देन की रफ्तार में और ज्यादा बढ़ोतरी 
आयेगी। इसके साथ ही डिजिटल करेंसी के उपयोग से भौतिक 
रूप में बनने वाली मदु्रा जैसे सिक्के  और नोटों की लागत में 
कमी आयेगी। 

भारत सरकार की पहल 

वर्ष 2022 का यूनियन बजट ससंद में 1 फरवरी, 2022 को 
प्रस्तुत किया गया। भारत की माननीय वित्त मंत्री ने बजट के 
दौरान यह घोषित किया कि वर्ष 2022-2023 में डिजिटल 

प्रबंधक, मौद्रिक नीति विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक

मुंबई 
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करेंसी की शरुुआत होगी। भारत की वित्त मंत्री के नेततृ्व में 
भारतीय रिज़र्व बैंक की बैठक हुई जिसमें डिजिटल मदु्रा पर 
चर्चा की गई। चर्चा में भारत सरकार ने कें द्रीय बैंक से डिजिटल 
मदु्रा की शरुुआत करने की बात की। वित्त मंत्रालय ने कें द्रीय 
बैंक को डिजिटल करेंसी लाने का सझुाव दिया जिससे लोग 
पैसों को डिजिटली इस्तेमाल कर सकें । 

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 22 के तहत, 
बैंक को “भारत में मौद्रिक स्थिरता सनुिश्चित करने के उद्देश्य से 
बैंक नोटों के निर्गम और आरक्षित निधियों के रखे जाने के 
विनियमन तथा दशे की मदु्रा और क्रे डिट प्रणाली का दशे हित 
में सामान्य सचंालन का अधिकार है।” रिज़र्व बैंक को आवश्यक 
वैधानिक शक्तियां आरबीआई अधिनियम की विभिन्न धाराओ ं
से प्राप्त होती हैं। तदनसुार, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 
1934 को सशंोधित किया गया और भारत सरकार ने 30 मार्च 
2022 को राजपत्र अधिसूचना जारी की। इन्हीं शक्तियों का 
उपयोग करते हुए डिजिटल मदु्रा आरभं की गई है। कें द्रीय बैंक 
द्वारा जारी मदु्रा को सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) 
कहा जाता है। 

डिजिटल रुपया- थोक खंड (ई₹-डब्ल्यू) का पहला प्रायोगिक 
परिचालन 01 नवबंर 2022 से आरभं हुआ और रिटेल 
डिजिटल रुपया (ई₹-आर) का पहला प्रायोगिक परिचालन 01 
दिसबंर 2022 से आरभं हुआ। रिटेल डिजिटल रुपया सभी के 
लिए खलुा है जबकि डिजिटल रुपया- थोक खंड कुछ चनुिंदा 
वित्तीय ससं्थानों तक सीमित किया गया है। इस प्रायोगिक 
परिचालन में चरणबद्ध भागीदारी के लिए आठ बैंकों की पहचान 
की गई थी (अब यह सखं्या 13 हो गई है)। पहला चरण दशे भर 
के चार शहरों में चार बैंकों, अर्थात्, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 
आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट 
बैंक के साथ शरुू किया गया। चार अन्य बैंक, अर्थात्, बैंक ऑफ 
बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, और 
कोटक महिदं्रा बैंक बाद में इस प्रायोगिक परिचालन में शामिल 
हुए। इस प्रायोगिक परिचालन की शरुुआत में चार शहरों, 

अर्थात्, मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलरुु और भवुनेश्वर को शामिल 
किया गया और बाद में अहमदाबाद, गगंटोक, गवुाहाटी, 
हैदराबाद, इंदौर, कोच्चि, लखनऊ, पटना और शिमला तक 
बढ़ाया गया (अब 80 स्थानों पर यह सवुिधा उपलब्ध हो गई 
है)। आवश्यकतानसुार अधिक से अधिक बैंकों, उपयोगकर्ताओ ं
और स्थानों को शामिल करने के लिए प्रायोगिक परिचालन का 
दायरा धीर-ेधीर ेबढ़ाया जाएगा।

डिजिटल मदु्रा की आवश्यकता

अवैध गतिविधियों पर रोक: बिना किसी सरकारी निगरानी 
और सीमा-पार भगुतान में आसानी के कारण इस प्रकार की 
डिजिटल मदु्रा का उपयोग प्रायः चोरी, आतंकी फंडिंग, मनी 
लॉन्ड्रिंग आदि के लिये काफी आसानी से किया जा सकता है। 
डिजिटल मदु्रा को नियतं्रित करके कें द्रीय बैंक इस प्रकार की 
घटनाओ ंपर लगाम लगा सकता है।

स्थिरता: चूकँि क्रिप्टोकरेंसी या डिजिटल मदु्रा किसी भी सपंत्ति 
अथवा मदु्रा द्वारा समर्थित नहीं होती है और इसका मूल्य केवल 
मांग और आपूर्ति के आधार पर निर्धारित किया जाता है, 
इसलिये बिटकॉइन जैसे अन्य क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में काफी 
अस्थिरता देखने को मिलती है। कें द्रीय बैंक द्वारा जारी डिजिटल 
मदु्रा को किसी सपंत्ति अथवा पारपंरिक मदु्रा का समर्थन प्राप्त 
होगा, जिसके कारण इसका मूल्य अन्य डिजिटल मदु्राओ ंजैसे 
एथरियम और बिटकॉइन की तरह अस्थिर नहीं होगा।

डॉलर पर निर्भरता को कम करना: यह भारत को अपने 
सामरिक साझेदारों के साथ व्यापार हेत ुलेन-देन की मदु्रा के 
रूप में डिजिटल रुपया के प्रभतु्त्व को स्थापित करने का अवसर 
प्रदान करता है, जिससे डॉलर पर भारत की निर्भरता स्वतः ही 
कम हो जाएगी।

डिजिटल रुपए का महत्त्व

मौद्रिक नीति का तत्काल प्रभाव: डिजिटल रुपए के उपयोग से 
रिज़र्व बैंक को प्रत्यक्ष रुप से मदु्रा सजृन और आपूर्ति की शक्ति 
प्राप्त होगी।

जमाकर्त्ताओ ंके हितों की रक्षा: दशे की सरकार अथवा कें द्रीय 
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बैंक द्वारा समर्थित डिजिटल रुपया, भारतीय नियामकों को 
अर्थव्यवस्था में लेन-देन और ऋण प्रवाह की निगरानी में मदद 
करगेा, जिससे घोटालों और धोखाधड़ी की निगरानी करने में 
सहायता मिलेगी और जमाकर्ताओ ंके पैसे को भी सरुक्षा प्रदान 
की जा सकेगी। इसके अलावा, यह निवेशकों को मौजूदा 
अत्यधिक जोखिम वाली डिजिटल मदु्रा की तलुना में एक 
अधिक स्थिर और सरुक्षित विकल्प प्रदान करगेा। 

बैंकिग प्रणाली के लिय नया आयाम: सरकार द्वारा समर्थित 
आधिकारिक डिजिटल मदु्रा आम उपयोगकर्त्ताओ ं और 
उपभोक्ताओ ंको नकदी का उपयोग न करने के प﻿्रति प्रोत्साहित 
करने में महत्त्वपूर्ण हो सकती है, जो कि कर चोरी पर नियतं्रण 
हेत ुकाफी उपयोगी होगा। डिजिटल रुपया की मदद से कैशबैक, 
पैसे भेजने, ऋण देने, बीमा, शेयर खरीदने और दूसर ेवित्तीय 
लेन-देनों को आसान बना दगेा।

विदेशों में डिजिटल करेंसी 

कें द्रीय बैंकों के 2022 बीआईएस सर्वेक्षण में पाया गया कि 
सीबीडीसी की सभंावना पर पूर ेविश्व में 86 कें द्रीय बैंक ऐसे हैं 
जो सक्रिय रूप से शोध में लगे थे, 60% से अधिक कें द्रीय बेंकों 
ने सीबीडीसी में रुचि दिखाई हैं और 10 दशेों ने सीबीडीसी की 
शरुुआत भी की है।

डिजिटल करेंसी की विशेषताए ंएव ंलाभ 

•	 डिजिटल करेंसी को दशे की सरकार द्वारा मान्य किया 
जाएगा।

•	 डिजिटल करेंसी को दशे के कें द्रीय बैंक के बैलेंस शीट में 
शामिल किया जाएगा। 

•	 डिजिटल करेंसी के आने से लोगों को नकदी रुपयों पर 
निर्भर होने से छुटकारा मिलेगा। लोगों को अक्सर नकदी 
रुपयों को रखने में और इस्तेमाल करने में परशेानी होती 
है। कभी-कभी वे सही समय पर नकदी रुपयों का आहरण 
या जमा भी नहीं करा सकते हैं। इसलिए इस मदु्रा के आने 
से लोगों को नकदी रुपए पर निर्भर होने से छुटकारा मिल 
सकेगा।

•	 रुपयों को प्रिंट कराने में जितना पैसा सरकार का लग 
जाता है, उसमें भी कमी आएगी। यह पैसा जमा कराने और 
आहरण के तरीके को काफी आसान कर दगेा क्योंकि सब 
कुछ इलेक्ट्रॉनिक रूप से होगा।

•	 डिजिटल मदु्रा के आने से बैंकिग धोखाधड़ी में भी कमी 
आएगी।

•	 भौतिक कैश की चोरी होने की सभंावना काफी अधिक 
होती है। इस मामले में देखा जाए तो डिजिटल करेंसी 
काफी ज्यादा सरुक्षित है।

•	 इससे नकदी पर कम निर्भरता, कम लेन-देन लागत के 
कारण सिक्का ढलाई/कागज छपाई में उच्च लाभ, कम 
निपटान जोखिम का लाभ प्राप्त होगा। सीबीडीसी शरुु होने 
से सभंवतः अधिक मजबूत, कुशल, विश्वसनीय, विनियमित 
और वैध मदु्रा आधारित भगुतान विकल्प का मार्ग प्रशस्त 
होगा। 

डिजिटल करेंसी स ेनकुसान 

यह तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी नई चीज के आने से 
जितना उस चीज का फायदा होता है, उतना ही वह अपने साथ 
कुछ नकुसान भी लेकर आती है। 

•	 डिजिटल मदु्रा सरुक्षित हो सकती है लेकिन पूर्ण रूप से 
नहीं क्योंकि इसका सबंधं इंटरनेट और तकनीक से है। 
अतः साइबर अपराध जैसे खतर ेहमेशा मंडराते रहते हैं।

•	 डिजिटल करेंसी का लेन-देन इंटरनेट पर निर्भर करगेा। 
ऐसे में यदि कभी इंटरनेट की समस्या होगी तो हो सकता 
है, इसके इस्तेमाल में परशेानी या व्यवधान आएगें।

डिजिटल मदु्रा और क्रिप्टोकरेंसी में क्या अतंर है?

डिजिटल मदु्रा और क्रिप्टो करेंसी में मखु्य अतंर है कि डिजिटल 
करेंसी, दशे की सरकार द्वारा जारी की जाती है जिस पर मखु्य 
रूप से जारी करने वाले दशे की सरकार का नियतं्रण होता है। 
वहीं दूसरी ओर, क्रिप्टोकरेंसी को किसी भी दशे की सरकार 
अथवा बैंक द्वारा जारी नहीं किया जाता है जिसकी वजह से 
क्रिप्टोकरेंसी पर किसी भी दशे की सरकार का कोई नियतं्रण 
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नहीं होता है। इसी कारण से क्रिप्टोकरेंसी को लीगल यानी वैध 
नहीं माना जाता है। 

डिजिटल करेंसी स्थिरता के नजरिए से बहुत ही अच्छा विकल्प 
है क्योंकि इसको कें द्रीय बैंक द्वारा नियतं्रित किया जायेगा। साथ 
ही, इसकी कीमत में भी भौतिक मदु्रा के अनसुार परिवर्तन 
होगा। लेकिन बात की जाए क्रिप्टोकरेंसी की तो इसमें स्थिरता 
की कमी बहुत ही ज्यादा है जिससे इसकी कीमतों में बहुत ही 
ज्यादा उतार-चढ़ाव होते रहते हैं जो हमने अनभुव किए हैं।

डिजिटल करेंसी में पारदर्शिता का गणु पाया जाता है। किसके 
पास कितनी डिजिटल करेंसी है और कब उसका इस्तेमाल 
किया गया, यह सब डाटा सरकार के पास होगा। लेकिन 
क्रिप्टोकरेंसी पर कोई भी बाहरी व्यक्ति या ससं्था हस्तक्षेप नहीं 
कर सकती है क्योंकि इसका सारा डाटा ब्लॉकचेन तकनीक की 
मदद से सरुक्षित रहता है। सभी क्रिप्टोकरेंसी डिजिटल करेंसी 
हैं किन्तु सभी डिजिटल करेंसी, क्रिप्टोकरेंसी नहीं होगी। 

डिजिटल मदु्रा का उपयोग और सचंालन 

भारत में आरभं की गई डिजिटल करेंसी दनुियाभर में प्रचलित 
क्रिप्टोकरेंसी और बिटकॉइन की तरह ही उपयोग में लाई 
जाएगी। इसमें फर्क  सिर्फ  इतना होगा कि डिजिटल करेंसी 
सरकारी करेंसी होगी। इस पर सरकारी यानी कानून की मोहर 
होगी। डिजिटल करेंसी को कैसे उपयोग करें, इस सबंधं में 
दिशानिर्देश भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए हैं। 

डिजिटल मदु्रा का भविष्य 

•	 डिजिटल मदु्रा का निर्माण भारत को अपने नागरिकों को 
सशक्त बनाने और हमारी लगातार बढ़ती डिजिटल 
अर्थव्यवस्था में इसका स्वतंत्र रूप से उपयोग करने तथा 
परुानी बैंकिग प्रणाली से मकु्त होने में सक्षम बनाने का 
अवसर प्रदान करगेा।

•	 समष्टि अर्थव्यवस्था, तरलता, बैंकिग प्रणाली एव ं मदु्रा 
बाजारों पर इसके प्रभाव को देखते हुए नीति-निर्माताओ ंके 
लिये भारत में डिजिटल मदु्रा का उपयोग आवश्यक हो 
गया है।

निष्कर्ष 

आने वाले समय में डिजिटल करेंसी को भारत की अर्थव्यवस्था 
में बढ़ावा मिलने की प्रबल सभंावना है। नई तकनीक के 
इस्तेमाल से यह भारत के लोगों को जागरूक बनाने में सहायक 
होगी। यह भारत की मदु्रा को एक सस्ते और कुशल मदु्रा प्रणाली 
की ओर ले जाता हुआ साबित हो सकता है। भारतीय रिज़र्व 
बैंक और भारत सरकार द्वारा समर्थित डिजिटल रुपया, 
भारतीय नागरिकों को सशक्त बनाने और उन्हें तेज़ी से बढ़ती 
वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था में अपना स्थान तलाशने में 
मदद करगेा। साथ ही, भारत के बैंकिग मॉडल में एक नया 
आयाम भी जड़ु सकेगा। आने वाले समय में बड़े दशेों के बीच 
छद्म डिजिटल मदु्रा यदु्ध देखने को मिल सकता है, इसलिये 
भारत को भी अपनी डिजिटल मदु्रा जारी करना आवश्यक हो 
गया था और यह समय की मांग थी। डिजिटल सवं्यवहार का 
कितना महत्व है, यह हम कोरोना महामारी में देख चकेु है। नई 
तकनीक के साथ-साथ और बैंकिग क्षेत्र में आनेवाले नये उत्पादों 
को देखते हुए वित्तीय साक्षरता पर जोर दिए जाने की 
आवश्यकता है। डिजिटल मदु्रा के उपयोग से पर्यावरण का 
सरंक्षण होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि डिजिटल मदु्रा का 
भविष्य उज्ज्वल है। 

n

सदंर्भ: 

1. बीआईएस वार्षिक आर्थिक रिपोर्ट , जून 2023

2. सीबीडीसी ग्लोबल इंडेक्स, प्रथम संस्करण, अप्रैल 2021 

3. भारिबैं, वार्षिक रिपोर्ट  2022-23

4. भारिबैं वेबसाइट
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वित्तीय समावशेन को बढ़ावा दने ेमें  
हिदी तथा क्षेत्रीय भाषाओ ंकी भूमिका

- अभिनव श्रीवास्तव 

 भाषा शब्द ससं्कृ त की ‘भाष’ धात ुसे बना है जिसका अर्थ है 
– बोलना। अर्थात भाषा वह है जिसे बोला जाये। इस प्रकार 
प्रभावी सम्प्रेषण में उसी भाषा का महत्व है जिसे बोलना सहज 
और सरल है। सर्व विदित है की बोलने में सबसे सहज और 
सरल मातभृाषा / लोकभाषा ही होती है। इस प्रकार जीवन के 
प्रत्येक क्षेत्र में मातभृाषा और क्षेत्रीय भाषाओ ं की भूमिका 
अप्रतिम है। बैंकिग और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी उपभोक्ता 
सेवा, जागरूकता, वित्तीय साक्षरता तथा वित्तीय समावेशन के 
सदंर्भ में हिदंी तथा क्षेत्रीय भाषाओ ंकी भूमिका अहम है। 

वित्तीय समावेशन

वित्तीय समावेशन से आशय समाज के वचंित क्षेत्रों तथा निम्न 
आय वर्गों को सस्ती लागत पर वित्तीय सेवाए ँतथा समय पर 
पर्याप्त ऋण उपलब्धता सनुिश्चित किए जाने की प्रक्रिया से है।1 
भारत में वित्तीय समावेशन की सकंल्पना वर्ष 2005 में मंगलम 
गावँ में सभी परिवारों को बैंकिग सवुिधाए ँप्रदान करने के साथ 

प्रारम्भ हुई। सपं्रति वित्तीय समावेशन अर्थव्यवस्था की सवंदृ्धि 
और समावेशी विकास के सदंर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक 
बन कर उभरा है। किन्तु अभी भी दरु्गम क्षेत्रों में बैंकिग की पहुचँ 
के लिए परुजोर प्रयास करने हैं। जहा ँडिजिटल बैंकिग वित्तीय 
समावेशन के सबसे महत्वपूर्ण साधन के रूप में उभरी है, वहीं 
यह भी आवश्यक है कि डिजिटल बैंकिग से पहले उपभोक्ता में 
बैंकिग की आदत विकसित हो पाये। ग्राहक को इस बात का 
यकीन होना चाहिए कि यह बैंकिग परुाने जमाने की मूर्त बैंकिग 
की तलुना में कहीं अधिक लाभप्रद और उपयोगी है और वह घर 
बैठे बैंक द्वारा दी जा रही अनेक सवुिधाए ँइसके माध्यम से प्राप्त 
कर सकता है। इस प्रकार सम्प्रेषण और भाषा की भूमिका 
महत्वपूर्ण हो जाती है। 

ग्राहकों का इस नई बैंकिग से जड़ुना और उनकी सतंषु्टि इस 
बात पर भी निर्भर करती है कि उसे क्या-क्या सवुिधाए ँप्राप्त 
होंगी। बैंकों को इसकी रचना इस प्रकार करनी चाहिए कि नए 
उपभोक्ताओ ंको इस से प्रथम बार जड़ुने में कोई परशेानी ना 
महसूस हो। आवश्यकता महसूस होने के साथ-साथ इसकी 
सरलता और सगुमता ही इस पर उपभोक्ताओ ं का विश्वास 
कायम कर सकेगी। डिजिटल बैंकिग की पहुचँ और पिछले कुछ 
वर्षों में इसकी प्रगति के आकंड़े वित्तीय समावेशन के उद्देश्य के 
सबंधं में आशाजनक तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। 

मैककिसे एशिया पर्सनल फाइनेंशियल सर्विसेस सर्वेक्षण-2017 
के अनसुार एशिया में डिजिटल बैंकिग की पहुचँ 2014 से 
2017 के बीच ही लगभग तीन गनुी हो गई थी। पनुः वर्ष 2021 
में किए गए इस सर्वेक्षण के अनसुार वर्ष 2017 से 2021 के बीच 
विकसित एशिया2 में यह लगभग 90 प्रतिशत के स्तर पर स्थिर 

1	वि त्तीय समावेशन पर समिति, भारतीय रिज़र्व बैंक, 2008  । 

उप महाप्रबंधक, पर्यवेक्षण विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक

मुंबई 
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रही है और शेष एशिया3 के लिए 54 प्रतिशत से बढ़कर 88 
प्रतिशत हो गई है। डिजिटल बैंकिग के सभी माध्यमों के बीच 
स्मार्टफोन बैंकिग में अधिक तेज़ी से वदृ्धि हुई है। सार्वजनिक 
क्षेत्र के बैंकों के समक्ष वित्तीय समावेशन के उद्देश्य के लिए यह 
असीम सभंावनाओ ं का सकेंत है। विकसित एशिया में प्रति 
व्यक्ति प्रति माह बैंक शाखा में जा कर किया जाने वाला लेन-देन 
मात्र 1.8 है जबकि डिजिटल बैंकिग का प्रति व्यक्ति प्रति माह 
लेन-देन 9.3 है। दूसरी ओर शेष एशिया के लिए यह आकंड़े 
क्रमशः 1.7 और 2.8 हैं।4 इससे ज्ञात होता है कि इन दशेों 
(जिनमें भारत शामिल है) में बैंकों में डिजिटल बैंकिग को बढ़ाने 
एव ं इसमें अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने की काफी 
सभंावनाए ँहैं। 

राष्ट्रीय कार्यनीति 2019-2024 

भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय समावेशन सलाहकार समिति के 
तत्वाधान में भारत के लिए वित्तीय समावेशन हेत ु राष्ट्रीय 
कार्यनीति 2019-2024 बनाई है और यह भारत सरकार एव ं
अन्य वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों जैसे- भारतीय प्रतिभूति एव ं
विनिमय बोर्ड (सेबी), भारतीय बीमा विनियामक एव ं विकास 
प्राधिकरण (पीएफआरडीए) से प्राप्त जानकारियों एव ंसझुाव पर 
आधारित है। इस दस्तावेज में भारत में वित्तीय समावेशन 
सबंधंी विशेष लक्ष्यों, उनके लिए कार्य-योजना तथा प्रगति 
मापने की पद्धति का विश्लेषण शामिल है। इस दस्तावेज में 
विभिन्न दशेों में वित्तीय समावेशन की कार्यनीतियों का विश्लेषण 
और उनसे सीख भी दी गई है। इसमें एक प्रमखु सीख है – 
लास्ट माइल डिलीवरी । चूकंि कई ग्रामीण ग्राहक वित्तीय सेवा 
प्रदाता तक पहुचँने के लिए अपने दनैिक वेतन से वचंित नहीं 
होना चाहते, अतः यह महत्वपूर्ण है कि सेवा प्रदाता से मिलने में 
लिया गया समय और दूरी को कम करने का प्रयास किया जाये। 
इस सबंधं में भारत में यद्यपि व्यवसायिक प्रतिनिधि (बीसी) 
स्वय ंग्राहकों तक पहुचँने में सक्षम रहे हैं, फिर भी ग्राहक सरंक्षण 
का मदु्दा, उपयकु्त उत्पाद प्रदान करना, वित्तीय जागरूकता 
बढ़ाना, एजेंटों की गतिविधियों पर सक्रिय निगरानी रखना और 

एजेंट/बीसी नेटवर्क  की स्थिरता से सबंधंित क्षेत्रों पर अब भी 
नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता है। इस लास्ट माइल 
डिलीवरी को सनुिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि ग्राहकों से 
किया जाने वाला सवंाद सरल हो, सलुभ हो और उनकी 
मातभृाषा में हो। 

डिजिटल बैंकिग और वित्तीय साक्षरता 

वर्तमान समय में बैंकिग का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। एक 
ओर बैंक शाखाओ ंकी परुानी व्यवस्था है तो दूसरी ओर नियो-
बैंक की सकंल्पना आ रही है जो पूरी तरह से डिजिटल हैं। 
वर्तमान में हर पटल पर यह चर्चा की जा रही है कि डिजिटल 
वित्तीय सेवाओ ंके सबंधं में वित्तीय साक्षरता को भी अधिक 
महत्व दिये जाने की आवश्यकता है। साक्षरता सदवै ऐसी भाषा 
में होनी चाहिए जिसे समझना सरल और सहज हो। 

डिजिटल बैंकिग की सफलता और ग्राहक सतंषु्टि के लिए 
आवश्यक है कि तकनीकी आधारित सभी बैंकिग उत्पादों पर 
उपभोक्ताओ ंको उनकी भाषा में ही शिक्षित किया जाये अन्यथा 
उपभोक्ता इनसे जड़ुने में सहजता नहीं महसूस करगेा। लगभग 
सभी बैंक अपने ऑनलाइन बैंकिग के लॉग-इन पषृ्ठ पर ऑनलाइन 
बैंकिग में आवश्यक सावधानिया ँएव ंइससे जड़ेु हुए जोखिम के 
बार ेमें बताते हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर ‘आरबीआई 
कहता है” के लिए एक पथृक पषृ्ठ हिदंी सहित 13 भाषाओ ंमें 
उपलब्ध है जिसमें बैंकिग से जड़ुी अनेक जानकारी दी गई है। 
हिदंी तथा क्षेत्रीय भाषाओ ंमें उपलब्ध इस पषृ्ठ के विभिन्न सदंशे 
वित्तीय समावेशन में निश्चय ही सहायक हैं। 

इसके अतिरिक्त ‘वित्तीय शिक्षण’ पर एक पथृक पषृ्ठ है जिस पर 
विद्यालय के बच्चों, प्रशिक्षकों तथा उद्यमियों आदि के लिए 
विभिन्न वित्तीय जागरूकता सदंशे, चित्रकथा तथा विडियो 
आदि दिये गए हैं। यह पषृ्ठ भी 13 भारतीय भाषाओ ंमें उपलब्ध 
है। डिजिटल बैंकिग के कुछ आधारभूत घटकों जैसे की एटीएम 
एव ंडेबिट कार्ड आदि पर चित्रकथा पसु्तक भी अनेक भाषाओ ं
में जारी की गई हैं। 

2	 विकसित एशिया – (आस्ट्रेलिया, हाँग-काँग, जापान, न्यूज़ीलैंड, सिगंापुर, दक्षिणी कोरिया, ताइवान)
3	 शेष एशिया - (भारत, चीन, इन्डोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, थायलैंड, वियतनाम)
4	 ग्लोबल बैंकिंग (अप्रैल, 2018), मैककिंसे अडँ कंपनी
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उपभोक्ता सवेा एव ंशिकायत प्रबधंन 

वित्तीय समावेशन के लिए उपभोक्ताओ ं को उनकी भाषा में 
शिक्षित एव ंजागरूक करने के साथ-साथ यह भी आवश्यक है 
कि उन्हें यह विश्वास हो कि बैंकिग में उनकी समस्याओ ंअथवा 
शिकायतों का समाधान भी सरल और सलुभ होगा। इसके लिए 
उनके द्वारा अपनी भाषा में शिकायत करने की सवुिधा होनी 
चाहिए। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा शिकायत प्रबधं प्रणाली 
(सीएमएस) का एक अलग पोर्टल बनाया गया है जो द्विभाषी रूप 
में उपलब्ध है। उपभोक्ता इस पोर्टल पर हिदंी में भी शिकायत 
दर्ज कर सकते हैं। हाल में ही भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा एकीकृत 
लोकपाल योजना 2021 जारी की गई है। इससे सबंधंित सभी 
जानकारी एव ंसदंशे हिदंी में उपलब्ध कराये गए हैं। भविष्य में 
इस पोर्टल को कुछ अन्य क्षेत्रीय भाषाओ ंमें उपलब्ध कराये 
जाने पर भी विचार किया जा सकता है। 

चुनौतिया ँऔर सभंावनाएँ

वित्तीय समावेशन में हिदंी तथा क्षेत्रीय भाषाओ ंके योगदान को 
बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि सभी बैंकिग कार्यों में एव ं
विशेषकर उपभोक्ता सेवा, शिक्षा, सरंक्षण एव ंशिकायत निवारण 
में इनका प्रयोग अधिक से अधिक किया जाये। हिदंी एव ंक्षेत्रीय 
भाषाओ ं के प्रयोग की भावी सभंावनाओ ं को तीन भागों में 
विभाजित किया जा सकता है– 

वैज्ञानिक सभंावनाए,ँ तकनीकी सभंावनाए ँ एव ं व्यवहारिक 
सभंावनाए।ँ ये सभंावनाए ँहिदंी एव ंक्षेत्रीय भाषाओ ंके आगे आने 
वाली चनुौतियों से ही सबंधंित हैं। वैज्ञानिक सभंावनाए ँहिदंी के 
मानकीकरण तथा उसमें बोधगम्यता एव ं एकरूपता लाने पर 
आधारित हैं। तकनीकी सभंावनाए ँहिदंी के प्रयोग में तकनीकी 
और और प्रौद्योगिकी को समाहित करने से जड़ुी हैं। व्यावहारिक 
सभंावनाए ँहिदंी को व्यवहार में लाने से सबंधंित हैं। 

तकनीकी चुनौतिया ँऔर सभंावनाए ँ

हिदंी भाषा के तकनीकी विकास के क्षेत्र में नवोन्मेष बैंकिग तथा 
वित्तीय समावेशन में हिदंी की स्थिति को सदुृढ़ करगेा। आज का 
यगु प्रौद्योगिकी का यगु है और प्रत्येक उद्योग और सेवा की यह 
आधारशिला बन चकुी है। स्पष्ट है कि हिदंी को प्रौद्योगिकी से 

जोड़ना परम आवश्यक है। अगँ्रेजी में लंबे समय से ऐसी कई 
सवुिधाए ँ हैं जिनसे कार्यालयी कार्य सरल हो गए हैं जैसे कि 
स्पीच रिकोग्नीशन सॉफ्टवेयर, लेखन पैड की सवुिधा, स्कैन  
फाइल और पीडीएफ़ फाइल को टेक्स्ट में बदलना, वर्तनी की 
स्वतः जांच की सवुिधा आदि। यूनिकोड के अवतरण के पश्चात 
इनमें से कई सवुिधाए ँ हिदंी में भी उपलब्ध हो गई हैं। वैश्विक 
स्तर पर आई सूचना क्रान्ति से दूर रह कर कोई भी भाषा लोगों 
से नहीं जड़ु सकती। कंप्यूटर के विकास के आरभंिक काल में 
अगँ्रेजी को छोड़कर विश्व की अन्य भाषाओ ं के कंप्यूटर पर 
प्रयोग की दिशा में बहुत कम ध्यान दिया गया था जिसके कारण 
सामान्य जन में यह धारणा व्याप्त हो गई थी कि कंप्यूटर पर 
अगँ्रेजी के अतिरिक्त किसी दूसरी भाषा में कार्य ही नहीं किया 
जा सकता है। किन्तु यूनिकोड के आने के बाद से स्थिति तेजी 
से बदली है। हिदंी और क्षेत्रीय भाषाओ ंके भी नित नए सॉफ्टवेयर 
आ रहे हैं। और इनके बार े में जागरूकता लाये जाने की 
आवश्यकता है। 

वर्तमान समय में सोशल मीडिया पर हिदंी तथा क्षेत्रीय भाषाओ ं
का प्रयोग भी सभी चनुौतियों को पार कर चकुा है। विभिन्न 
सोशल मीडिया साइट पर हिदंी में अभिरुचि रखने वालों के 
लिए विशेष समदुाय एव ंसमूह बन चकेु हैं जिनके द्वारा राष्ट्रीय 
एव ं वैश्विक स्तर पर हिदंी में कार्यक्रम भी आयोजित करवाए 
जाते हैं। वहीं दूसरी ओर, सोशल मीडिया के माध्यम से हिदंी 
तथा क्षेत्रीय भाषाओ ं में वित्तीय समावेशन तथा साक्षरता के 
प्रयास भी किए जा रहे हैं। 

उपसहंार 

इस प्रकार बैंकिग तथा वित्तीय क्षेत्र में हिदंी प्रयोग की वर्तमान 
स्थिति आशाजनक है। हिदंी के समक्ष जो चनुौतिया ँएक लंबे 
समय से रही हैं, उनमें से अधिकांश का हल निकाला जा चकुा 
है। आवश्यकता है तो हिदंी तथा क्षेत्रीय भाषाओ ंके प्रयोग में हो 
रहे नवोन्मेषों और सभंावनाओ ं के अनकूुल दोहन की और 
इसके यथासभंव प्रयोग की, जिससे हम सरल एव ंप्रभावी सवंाद 
एव ंसम्प्रेषण के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों को बैंकिग 
से जोड़ सकें  और वित्तीय समावेशन की सकंल्पना को 
भलीभातँि फलीभूत कर सकें । 			        n
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भारत में डिजिटल क्रांति 
- प्रहलाद सबनानी 

भारत को जी-20 समूह की अध्यक्षता मिलना एक वरदान 
साबित हुआ है। भारत ने हाल ही के वर्षों में कई क्षेत्रों में जो 
अतलुनीय प्रगति की है। भारत ने चूकंि जी-20 समूह के सदस्य 
दशेों की विभिन्न बैठकें  दशे के लगभग समस्त राज्यों के अलग 
अलग नगरों में आयोजित की, इससे दशे के समस्त राज्यों ने न 
केवल इन बैठकों के लिए विशेष तैयारियां कीं बल्कि विभिन्न 
दशेों से आए प्रतिनिधि भी इन शहरों में भारत की आर्थिक 
प्रगति की झलक देख पाये।

जी-20 समूह का महत्व इस जानकारी से बहुत स्पष्ट तौर पर 
झलकता है कि पूर ेविश्व के सकल घरलूे उत्पाद में जी-20 समूह 
के सदस्य दशेों की हिस्सेदारी 80 प्रतिशत की है। विश्व के 193 
दशेों का कुल सकल घरलूे उत्पाद 95 लाख करोड़ अमेरिकी 
डॉलर से अधिक है। इसमें, जी-20 समूह के सदस्य दशेों की 
अर्थव्यवस्था का आकार 75 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर है। 
विश्व की पाचँ सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओ ं (अमेरिका, चीन, 
जापान, जर्मनी एव ंभारत) को मिलाकर दनुिया की आधी से 
अधिक अर्थव्यवस्था बनती है। वर्ष 2022 में केवल 18 दशेों का 
सकल घरलूे उत्पाद एक लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर से 
अधिक था। पूर े विश्व का 75 प्रतिशत अतंरराष्ट्रीय विदशे 
व्यापार जी-20 समूह के सदस्य दशेों में होता है। कुल मिलाकर, 
जी-20 समूह के सदस्य दशेों की अर्थव्यवस्था पूरी दनुिया को 

प्रभावित करती है। अतः स्वाभाविक तौर पर जी-20 समूह का 
उद्देश्य वैश्विक अर्थव्यवस्था की चनुौतियों से निपटना है एव ं
जी-20 समूह के सदस्य दशेों की जिम्मेदारी वैश्विक स्तर पर 
वित्तीय स्थिरता बनाए रखने की है। जी-20 समूह के सदस्य 
दशेों में शामिल हैं - अर्जेंटीना, आस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, 
चीन, फ्रान्स, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, दक्षिण 
कोरिया, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण 
अफ्रीका, अमेरिका, यूरोपीय सघं, तरु्की एव ंब्रिटेन। 

जी-20 समूह के सदस्य दशेों के बीच डिजिटल अर्थव्यवस्था 
पर ध्यान कें द्रित करने की दृष्टि से एक विशेष ‘डिजिटल 
इकॉनामी वर्किं ग ग्रुप’ का वर्ष 2017 में गठन किया गया था। 
पहले इसे ‘डिजिटल इकॉनामी टास्क फोर्स’ के नाम से जाना 
जाता था। भारत में इस वर्किं ग ग्रुप की प्रथम बैठक 13 फरवरी, 
2023 को लखनऊ में सम्पन्न हुई थी। इस बैठक में भारत के 
डिजिटल कायाकल्प के सफर की रूपरेखा प्रदर्शित की गई 
तथा भारत में डिजिटल पब्लिक आधारभूत ढाचँे एव ंडिजिटल 
अर्थव्यवस्था में साइबर सरुक्षा और डिजिटल स्किलिग आदि 
विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। नैसकॉम एव ं यूनेस्को द्वारा 
प्रदान की गई एक जानकारी के अनसुार, डिजिटल स्किल गैप 
की वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था को वर्ष 2028 तक 11 लाख 
करोड़ अमेरिकी डॉलर के नकुसान की आशकंा जताई गई है। 
अतः इस बैठक में वैश्विक स्तर पर डिजिटल अर्थव्यवस्था के 
महत्व को स्वीकार किया गया। 

जी-20 समूह के सदस्य दशेों के डिजिटल इकॉनामी वर्किं ग ग्रूप 
की दूसरी बैठक हैदराबाद में दिनांक 17 से 19 अप्रैल, 2023 
के बीच हुई। इस बैठक में भारत को वैश्विक स्तर पर डिजिटल 
अर्थव्यवस्था का आधार माना गया इससे भारत की जी-20 
अध्यक्षता से वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवथा को बल मिलता 
दिखाई दिया। भारत में हुई डिजिटल क्रांति पूरी दनुिया के 
सामने एक मिसाल के तौर पर पेश की गई। जी-20 की अध्यक्षता 

सेवा निवतृ्त उप महाप्रबंधक
भारतीय स्टेट बैंक 

ग्वालियर 
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मिलने के बाद से भारत पूर ेविश्व में में डिजिटल डिवाइड कम 
करने के लिए भरपूर प्रयास कर रहा है। इस बैठक में हाई स्पीड 
मोबाइल ब्रॉड बैंड के उपयोग और प्रभाव पर व्यापक चर्चा हुई। 

भारत ने शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय एव ंकृषि क्षेत्रों में डिजिटल 
व्यवस्था को जिस प्रकार सफलतापूर्वक लागू किया है, अन्य 
दशे इस मॉडल को किस प्रकार लागू कर सकते हैं, इस विषय 
पर भी गम्भीर चर्चा हुई है। साथ ही, ‘कनेक्टिंग द अनकनेक्टेड’, 
‘सस्टेनेबल ग्रीन डिजिटल इंफ्रा’ जैसे विषयों को आगे बढ़ाने पर 
भी सदस्य दशेों के बीच सहमति बनी है। भारत में 5जी और 
6जी तकनीक का विकास देखने जी-20 समूह के सदस्य दशेों 
की एक टीम भारत के आईआईटी ससं्थानों में भी गई। भारत में 
डिजिटल क्रांति से समूह के सदस्य दशे इतने अधिक प्रभावित 
हुए हैं कि कई सदस्य दशेों ने तो भारत के डिजिटल पेमेंट 
सिस्टम में अपनी रुचि दिखाई है एव ंइस तकनीकि को यह दशे 
अपने यहां भी लागू करना चाह रहे हैं। भारत में डिजिटल पेमेंट 
सिस्टम, यूपीआई प्लेटफोर्म पर, अब बहुत सफल तरीके से 
कार्य कर रहा है। यूपीआई ने 376 बैकों को अपने साथ जोड़ 
लिया है और इस प्लेटफोर्म पर 11.9 लाख करोड़ रुपए के 
730 करोड़ लेन-देन किए जा रहे हैं। जलुाई 2015 में भारत ने 
‘डिजिटल इंडिया’ पहल की शरुूआत की थी और आज इस 
स्थिति तक पहुचँ गया हैं। 

याद कीजिए, भारत में एक दौर हुआ करता था जब सामान्य 
नागरिक उत्पाद खरीदने के लिए दकुानों में जाया करते थे। 
बेहतर विकल्प की तलाश एव ंकम कीमत पर सामान खरीदने 
के उद्देश्य से एक दकुान से दूसरी दकुान और दूसरी दकुान से 
तीसरी दकुान के चक्कर लगाते थे। उत्पादों की खरीद के पूर्व 
बैकों में जाकर राशि निकालनी होती थी, ताकि नकद राशि 
अदा कर उत्पाद खरीदें जा सकें । परतं ुभारत में डिजिटल क्रांति 
के बाद अब नागरिक विभिन्न उत्पाद चदं मिनटों में खरीद लेते 
हैं, वह भी मोबाइल फोन पर। कल्पना कीजिए कि आज दशे में 
एक व्यक्ति एक सामान खरीदने के लिए यदि 6 से 8 घटें का 
समय बचा रहा है तो 140 करोड़ की आबादी कितना समय 
बचा पा रही है। बचाए गए इस समय का सार्थक उपयोग किया 

जाकर दशे के आर्थिक विकास को आगे बढ़ाया जा सकता है। 
साथ ही इससे ‘डिजिटल इंडिया’ को भी सहारा मिलेगा और 
वैसे भविष्य के आर्थिक सफर की बनुियाद भी यही है। भारत में 
डिजिटल अर्थव्यवस्था के चलते बैंक तो जैसे नागरिकों की जेब 
में समा गई है, क्योंकि इंटरनेट एव ं मोबाइल की सवुिधा से 
नागरिक 24 घटें X सातों दिन, रुपए को अपने खाते से दूसर े
के खाते में हस्तांतरित कर सकते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 
उत्पादों की कीमत एव ंगणुवत्ता के बार ेमें जानकारी हासिल कर 
उत्पाद को खरीद सकते हैं। साथ, ही, यह सवुिधा तो अब दशे 
के दूर-दराज के ग्रामीण इलाकों में भी उपलब्ध हो गई है। 

बैकिग सवुिधाओ ंको नागरिकों को प्रदान करने के मामले में तो 
भारत यूपीआई के माध्यम से बहुत आगे निकल आया है और 
आज यूरोपीयन विकसित दशे भी भारत की ओर देख रहे हैं। 
डिजिटल आधारभूत ढाचँा विकसित करने के लिए भारत में 
काफी समय से उल्लेखनीय काम किया गया है। ऑप्टिकल 
केबल का जाल गावों तक बिछाया गया है। 5G तकनीक आने 
के बाद इसे भी दशे के दूर-दराज के ग्रामीण इलाकों में ले जाया 
जा रहा है। ब्रॉड बैंड की सवुिधा को गावँ-गावँ तक पहुचँाया गया 
है, ताकि इंटरनेट की उपलब्धता गावँ स्तर तक बनी रहे। 
ग्रामीणों को इन सवुिधाओ ंका उपयोग करने हेत ुप्रेरित किए 
जाने के प्रयास भी किए गए हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक ने तो 
नागरिकों को जागरूक करने के लिए बाकायदा एक अभियान 
ही चलाया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किस प्रकार बैंकिग 
सवं्यवहार किए जाने चाहिये।

कें द्र सरकार एव ंराज्य सरकारों द्वारा गरीब वर्ग के हितार्थ चलाई 
जा रही विभिन्न योजनाओ ंका लाभ डिजिटल अर्थव्यवस्था के 
चलते करोड़ों नागरिकों को बहुत आसानी से उपलब्ध कराया 
जा रहा है। उक्त योजनाओ ं के अतंर्गत दी जा रही सब्सिडी 
आदि का पैसा भी सीधे ही लाभार्थियों के खातों में जमा हो 
जाता है, जिससे आय के रिसन (लीकेज) को पूर्णतः समाप्त कर 
लिया गया है। जनधन योजना के अतंर्गत खोले गए बैंक खाते, 
आधारकार्ड एव ं मोबाइल को जोड़कर वित्तीय समावेशन के 
लक्ष्यों को प्राप्त किये जाने के सफल प्रयास भी किए गए हैं। साथ 
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ही, अधिकतम सरकारी सेवाओ ंको भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 
लाया जा रहा है ताकि नागरिकों को और अधिक सवुिधाए ँ
प्रदान की जा सकें । 

श्री एगंस मेडिसन दनुिया के जाने माने ब्रिटिश अर्थशास्त्री 
इतिहासकार रहे हैं। आपने विश्व के कई दशेों के आर्थिक 
इतिहास पर गहरा शोध किया है। भारत के सदंर्भ में आपका 
कहना है कि एक ईस्वी के पूर्व से लेकर 1700 ईस्वी तक भारत 
पूर ेविश्व में सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित था। 
अब डिजिटल अर्थव्यवस्था के माध्यम से भारत पनुः वैश्विक 
स्तर पर एक महाशक्ति के रूप में अपने आप को स्थापित कर 
सकता है। इसकी प्रबल सम्भावनाए ँदिखाई देने लगी हैं। भारत 
में पिछले 9 वर्षों के दौरान किए गए कई आर्थिक उपायों के 

चलते भारतीय अर्थव्यवस्था का इंजन अब तेज गति से पटरी 
पर दौड़ने लगा है। लगभग समस्त अतंरराष्ट्रीय वित्तीय ससं्थान 
भी लगातार बता रहे हैं कि आगे आने वाले समय में भारत में 
आर्थिक विकास की दर पूर ेविश्व में सबसे अधिक रहने वाली है। 

साथ ही, कोरोना महामारी के दौरान भारत ने टेली शिक्षा, टेली 
मेडिसिन, वर्क  फ्रॉम होम के माध्यम से पूर े विश्व के सामने 
डिजिटल अर्थव्यवस्था का एक सफल उदाहरण प्रस्तुत किया 
है। भारत में स्किल इंडिया कार्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षित 
जनबल तैयार किया जा रहा है, जो विश्व के अन्य दशेों में भी 
अपनी सेवाए ँ प्रदान करने के लिए तैयार है। अतः भारत 
डिजिटल अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में पूर ेविश्व को नेततृ्व प्रदान कर 
सकता है। भारत आगे बढ़ेगा तो पूरी दनुिया आगे बढ़ेगी। 

n
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दशे में चनुावों से पहले राजनीतिक दलों द्वारा विभिन्न फ्रीबीज़ 
(मफ़ु्त सवुिधाओ)ं की घोषणा आज एक आम बात हो गई है। 
मफु्त गैस सिलेंडर, चावल, दूध, मफु्त बिजली-पानी, लड़कियों 
को मफु्त स्मार्टफोन और साइकिल, लैपटॉप तथा बेरोजगारी 
भत्ता तक लगभग सभी राज्यों में राजनीतिक दलों द्वारा मफु्त 
वस्तुए ंऔर सेवाए ँदेने के कई लोक-लभुावने वाद ेकिए जा रहे 
हैं। पिछले वर्ष श्रीलंका की अर्थव्यवस्था में आए भीषण सकंट 
के पश्चात सरकारों द्वारा विभिन्न फ्रीबीज़ देना एक नई चर्चा का 
विषय बन गया है । 26 अगस्त 2022 को, भारत के सर्वोच्च 
न्यायालय ने चनुाव से पहले राजनीतिक दलों द्वारा वितरित 
मफु्त उपहारों पर प्रतिबधं लगाने के लिए याचिकाओ ंको तीन 
सदस्यीय पीठ को भेज दिया, जो किसी निष्कर्ष पर पहुचंने से 
पहले इस तरह की प्रथा के प्रयोजन पर विचार करगेी।

‘फ्रीबीज़’ स ेक्या अभिप्राय है ? 

आज ‘‘फ्रीबीज़’ शब्द भारत की आर्थिक एव ं राजनीतिक 
ससं्कृति  में कोई नया विषय नहीं है। मतदाताओ ं को अपनी 
तरफ आकर्षित करने के लिए, राजनीतिक दल मफु्त साज-
सामान, जैसे मोबाइल फोन, लैपटॉप, साईकिल आदि का वादा 
करके एक-दूसर ेसे आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। सीधे शब्दों 

में कहें तो ‘फ्रीबीज़” सार्वजनिक कल्याणकारी उपाय हैं जो 
सरकार द्वारा जन उपयोगी वस्तुओ ंऔर सेवाओ ंके माध्यम से 
आम लोगों को निशलु्क प्रदान की जाती हैं। जहां तक भारतीय 
सदंर्भ का सवाल है, हमारी विधिक सरंचना में फ्रीबीज़ को ठीक 
से परिभाषित नहीं किया गया है। अब तक इसका उपयोग कें द्र 
सरकार द्वारा राज्य स्तर पर कुछ योजनाओ ं के प्रति अपनी 
असतंषु्टि को व्यक्त करने के लिए एक राजनीतिक शब्द के रूप 
में किया जाता है। आगे इस बात की अत्यधिक सभंावना है कि 
समय के साथ-साथ इसका अर्थ बदल जाएगा। अब यह ध्यान 
दिया जाना चाहिए कि लोकलभुावन दबावों में किए गए कुछ 
व्यय विवाद का विषय हो सकते हैं, किन्तु हमार ेदशे की विशाल 
आबादी के बीच आय असमानता की अत्यधिक वदृ्धि को देखते 
हुए, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए इनमें से कुछ मफु्त 
उपहारों और सवुिधाओ ंको उचित ठहराया जा सकता है।

फ्रीबीज़ के अच्छे पक्ष 

1.	 आर्थिक सवंृद्धि में वृद्धि: एक ओर ऐसे कई दृष्टांत जैसे कि 
सार्वजनिक वितरण प्रणाली, रोजगार गारटंी योजनाओ ंके 
माध्यम से शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में काफी सधुार आया 
हैं, वहीं दूसरी ओर फ्रीबीज़ के द्वारा जनसखं्या की 
उत्पादक क्षमता में वदृ्धि हुई है और कुशल कार्मिकों की 
भारी सखं्या में वदृ्धि होने से आर्थिक विकास को प्रोत्साहन 
मिला है। 

2. 	 आपूर्तिकर्ता उद्योग को बढ़ावा : मफु्त के रूप में दी जाने 
वाली वस्तुओ ंके प्रकार के आधार पर, राज्य की आर्थिक 
दशा में सधुार होगा। उदाहरण के लिए, तमिलनाडु और 
बिहार की राज्य सरकारें सिलाई मशीन, साइकिल देने के 
लिए जानी जाती हैं। हालांकि, इन्हें राज्य के बजट के साथ 
खरीदा गया था, इन वस्तुओ ंके उत्पादन द्वारा इनसे जड़ेु 
उद्योगों के विकास में वदृ्धि आयी हैं।

वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में  
फ्रीबीज़ का औचित्य 

- नरेंद्र कुमार

प्रबधंक 
भारतीय रिज़र्व बैंक

नागपुर क्षेत्रीय कार्यालय 
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3. 	 अपेक्षाओ ंको पूरा करन ेके लिए आवश्यक: भारत जैसे 
दशे में जहां राज्यों में विकास का एक निश्चित स्तर है (या 
नहीं है), चनुावों के आगमन पर, लोगों की ये अपेक्षाए ंहोती 
हैं जो मफु्त के ऐसे वादों के माध्यम से पूरी होती हैं। 

4. 	 कम विकसित राज्यों के विकास के लिए लाभदायक : 
फ्रीबीज़ कम विकसित राज्यों की आबादी के लिए मददगार 
सिद्ध होगी, विशेषकर जहां जनसखं्या बहुत अधिक हैं, 
वहा ँ लोगों को गरीबी से ऊपर उठाया जा सकता है। 
आमतौर पर इस तरह की मफु्त वस्तुए ँस्थिति के आधार 
पर आवश्यकता/मांग-आधारित हो जाती हैं।

फ्रीबीज़ के खराब पक्ष 

1. 	 मैक्रोइकॉनॉमिक अस्थिरता की सभंावना: 
मैक्रोइकॉनॉमिक्स का मूल ढांचा स्थिरता है और फ्रीबीज़ 
इस ढांचे को कमजोर करती है। भारी सखं्या में मफु्त में 
वितरित इन वस्तुओ ंसे यह ढांचा प्रभावित होगा क्योंकि 
इस तरह दी जा रही सब्सिडी राज्य की राजकोषीय 
स्थिति को प्रभावित करगेी, अधिकांश राज्यों की मजबूत 
वित्तीय स्थिति नहीं है और राजस्व के मामले में अक्सर 
इनके पास सीमित ससंाधन होते हैं। 

2. 	 स्वततं्र और निष्पक्ष चुनावों के विरुद्ध : लोक निधि से 
इन मफ़ु्त वस्तुओ ं के तर्क हीन वाद े करना स्वतंत्र और 
निष्पक्ष चनुाव की विचारधारा के विरुद्ध है। कम से कम यह 
निष्पक्ष चनुाव की धारणा के खिलाफ है क्योंकि स्पष्ट है कि 
हर राजनीतिक दल के पास लोक निधि तक पहुचं नहीं 
होगी। यह भी प्रश्न उठता है कि इस प्रकार मफु्त उपहार देने 
की प्रथा कितनी नैतिक है क्योंकि सवंिधान के अनचु्छेद 
324 के सदंर्भ में राजनीतिक और आर्थिक विश्लेषकों का 
तर्क  है कि यह आपके अपने मतदाताओ ंको रिश्वत देने के 
समान है।

3.	विनिर्मा ण उद्योग पर नकारात्मक प्रभाव: इस तरह की 
फ्रीबीज़ कुशल और प्रतिस्पर्धी बनुियादी ढांचे को कमजोर 
करके विनिर्माण क्षेत्र की उस गणुवत्ता और प्रतिस्पर्धा को 
कम करते हैं जो विनिर्माण क्षेत्र में उच्च-कारक दक्षताओ ं
को सक्षम करती हैं। 

4. 	 पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव: मफु्त बिजली, पानी 
और अन्य प्रकार की उपभोगी वस्तुओ ंकी कुछ मात्रा में ये 
फ्रीबीज़ पर्यावरण और सतंलुित विकास से परिव्यय को 
प्रभावित करती हैं। जब इन्हें ‘मफु्त’ प्रदान किया जाता है 
तो चीजों को अधिक मात्रा में उपयोग करने की एक 
सामान्य मानवीय प्रवतृ्ति को बढ़ावा मिलता है (इस प्रकार 
ससंाधनों की बर्बादी होती है)। ससंाधनों के इस प्रकार 
दोहन होने से पर्यावरण में असतंलुन पैदा हो सकता है। 

5.	 दीर्घकालिक वित्तीय बोझ : एक बार मफ़ु्त बिज़ली-पानी 
आदि के वायद ेकरने के बाद सरकार या तो अगले चनुाव 
चक्र में अपने वाद ेको पूरा करने के लिए विवश हो जाएगी 
या अपने वाद ेसे अधिक करगेी, इससे सरकारी ससंाधनों 
पर भारी वित्तीय दबाव पड़ता है। एक समय के बाद राज्यों 
को अपनी उत्पादक पूजंी के स्टॉक में वदृ्धि करने, 
दीर्घकालिक आस्तियों के सजृन करने, राजस्व बढ़ाने 
तथा परिचालन दक्षता बढ़ाने, राजकोषीय जोखिम 
विश्लेषण करने तथा अपने ऋण प्रोफाइल की स्ट्रेस टेस्टिंग 
करने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता पड़ेगी । 

उपसहंार 

प्रत्येक राज्य को एक सहायक प्रणाली या यहां तक कि एक 
फ्रीबीज़ प्रणाली बनाने का अधिकार है, किन्तु यह इस तरह से 
किया जाना चाहिए कि यह दशे की जनसखं्या पर आर्थिक बोझ 
न बने। एक ऐसी आर्थिक प्रणाली के लिए प्रयास करना 
आवश्यक है जो मफु्त के लोक-लभुावन एव ं अल्पकालिक 
उपायों के माध्यम से लोगों का उत्थान न कर।े आर्थिक सदंर्भों 
में फ्रीबीज़ के प्रभाव को समझने की आवश्यकता है तथा साथ 
ही सब्सिडी और फ्रीबीज़ के बीच अतंर करना भी आवश्यक है 
क्योंकि सब्सिडी उचित और विशेष रूप से लक्षित लाभ हैं जो 
मांग से उत्पन्न होते हैं। नीति आयोग की यह चेतावनी ध्यान 
देने योग्य है कि कृषि जैसे क्षेत्रों में सब्सिडी तथा फ्रीबीज़ की 
ससं्कृति  अपनाने से बचना होगा अन्यथा दशे में श्रीलंका जैसे 
आर्थिक सकंट की स्थिति बन सकती है। मफु्त सवुिधाओ ंऔर 
सब्सिडियों पर भारी धन व्यय जारी रहा तो सवंदृ्धि और 
कार्यदक्षता बढ़ाने के उपायों पर भी असर पड़ सकता है। प्रश्न 
यह नहीं है कि ये फ्रीबीज़ कितनी सस्ती हैं बल्कि यह है कि 
दीर्घकाल में यह होड़ हमार ेआर्थिक एव ंसामाजिक ढांचे तथा 
जीवन गणुवत्ता के लिए कितनी महगंी पड़ सकती है । 

n
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हरित जमाराशियों के अंगीकरण हतेु ढांचा

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 11 अप्रैल 2023 को सभी लघ ुवित्त 
बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण 
बैंकों, स्थानीय क्षेत्र के बैंकों और भगुतान बैंकों को छोड़कर) 
आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) सहित सभी जमा स्वीकार 
करने वाली गैर-बैंकिग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को 
उपर्युक्त विषय पर अपने परिपत्र आरबीआई/2023-24/14 
विवि.एसएफजी.आरईसी.सं.10/30.01.021/2023-24 के 
द्वारा दिशानिर्देश जारी किया। दिशानिर्देश के अनुसार, 

 रेग्युलेटरी एजेंसी विधायिका द्वारा बनाई गई एक सरकारी संस्था होती है, जिसका निर्माण विशिष्ट क़ानूनों को लागू करने 

और प्रवर्तित करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार की एजेंसी के पास अर्ध-विधायी (Quasi-legislative), कार्यकारी 

( Executive) और न्यायिक (Judicial) कार्य करने की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। अतः क्षेत्र विशेष के विकास में इनकी 

महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वित्तीय क्षेत्र की रेग्युलेटरी एजेंसियों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण होती है। इनकी इस 

भूमिका को मद्देनजर रखते हुए संपादकीय समिति ने इनकी भूमिका के बारे में एक नया स्तम्भ शुरू करने का निर्णय 

लिया। इसमें वित्तीय क्षेत्र के विभिन्न विनियामकों द्वारा की गई पहल को शामिल किया जाता है। इसकी शुरुआत जून 

2015 के अंक से की गई। प्रस्तुत है इस कॉलम का लेख।

- ब्रिज राज 

जलवाय ु परिवर्तन 21वीं सदी में वैश्विक समाज और 
अर्थव्यवस्था के सामने सबसे महत्वपूर्ण चनुौतियों में से एक 
है। इस संदर्भ में, वित्तीय क्षेत्र, संसाधन जटुाने और हरित 
गतिविधियों / परियोजनाओ ं में उनके आबंटन में महत्वपूर्ण 
भूमिका निभा सकता है। हरित वित्त भी उत्तरोत्तर, भारत में 
गति प्राप्त कर रहा है। विनियमित संस्थाओ ं (आरई) द्वारा 
निधि जटुाने के लिए जमाराशियां एक प्रमुख स्रोत है। यह देखा 
गया है कि कुछ आरई पहले से ही हरित गतिविधियों और 
परियोजनाओ ं के वित्तपोषण के लिए हरित जमाराशियों की 
पेशकश कर रहे हैं। इसे आगे बढ़ाते हुए और देश में हरित वित्त 
पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने और विकसित करने की 
दृष्टि से, आरई के लिए हरित जमाराशियों के अंगीकरण हेत ु
ढांचे को स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। यह ढांचा 1 
जून 2023 से प्रभावी हो गया है।

समझौता निपटान और तकनीकी रूप स ेबट्टे खाते डालन े
(राइट-ऑफ) के लिए रूपरखेा

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 8 जून 2023 को सभी वाणिज्यिक बैंक 
(लघ ु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 
सहित) प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक 

मुख्य महाप्रबंधक 
विनियमन विभाग 

भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

रेग्युलटेर की नज़र से



अप्रैल - सितंबर 202342

/ कें द्रीय सहकारी बैंक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओ,ं 
गैर-बैंकिग वित्तीय कंपनियों (आवास वित्त कंपनियों सहित) 
को उपर्युक्त विषय पर अपने परिपत्र आरबीआई/2023-24 / 
40 विवि.एसटीआर.आरईसी.20 / 21.04. 048 / 2023-24 
के द्वारा दिशानिर्देश जारी किया। दिशानिर्देश के अनुसार 
भारतीय रिज़र्व बैंक ने विनियमित संस्थाओ ं (आरई) को 
दबावग्रस्त खातों से संबंधित समझौता निपटान के लिए 
समय-समय पर विभिन्न अनुदेश जारी किए हैं। इनमें दिनांक 
07 जून 2019 को दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए 
विवेकपूर्ण रूपरेखा (प्रूडेंशियल फ्रे मवर्क ) भी शामिल है, 
जिसमें समझौता निपटानों को वैध समाधान योजना के रूप में 
मान्यता दी गई है। दिनांक 08 जून 2023 को विकासात्मक 
और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य जारी किया गया है। इस 
वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार, प्रणाली में दबावग्रस्त 
आस्तियों के समाधान को गति प्रदान करने के साथ-साथ 
सभी आरई के लिए अनुदेशों को यकु्तिसंगत और ससुंगत 
बनाना आवश्यक है। इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि एक 
व्यापक विनियामकीय रूपरेखा जारी की जाए जिसके द्वारा 
उपर्युक्त परिपत्र में दिए गए विवरण के अनुसार सभी आरई को 
शामिल करते हुए समझौते के निपटान और तकनीकी रूप से 
बट्टे खाते डालने (राइट ऑफ) को अभिशासित किया जाए। 
इस रूपरेखा के प्रावधान उन सभी आरई पर लागू होंगे जिन्हें 
यह परिपत्र संबोधित है। ये प्रावधान विवेकपूर्ण रूपरेखा के 
प्रावधानों अथवा दबावग्रस्त खातों के समाधान के लिए आरई 
पर लागू किसी भी अन्य दिशानिर्देशों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव 
डाले बिना लागू होंगे। ये अनुदेश रूपरेखा को परिचालन में 
लाने के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 
56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की 
धारा 21 और 35ए; भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 
का अध्याय IIIB और राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 
की धारा 30ए, 32 और 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए जारी किए गए हैं। ये तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और 
इन अनुदेशों का अनुपालन सनुिश्चित करने के लिए आरई 
द्वारा आवश्यक कदम उठाए जाएगें। 

उचित उधार प्रथा - ऋण खातों में दडंात्मक शुल्क

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 18 अगस्त 2023 को सभी वाणिज्यिक 
बैंक (भगुतान बैंकों को छोड़कर, लघ ुवित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र 
बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) 
सहकारी बैंक सभी एनबीएफसी (एचएफसी सहित) और 
अखिल भारतीय वित्तीय ससं्थान (एक्जिम बैंक, नाबार्ड, 
एनएचबी, सिडबी और एनएबीएफआईडी) को उपर्युक्त विषय 
पर अपने परिपत्र आरबीआई/2023-24/53 विवि.एमसीएस.
आरईसी.28/01.01.001/2023-24 के द्वारा दिशानिर्देश 
जारी किया। दिशानिर्देश के अनसुार दडंात्मक ब्याज के 
प्रकटीकरण में तर्क सगंतता और पारदर्शिता सनुिश्चित करने के 
लिए रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित ससं्थाओ ं (आरई) के लिए 
विभिन्न दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। वर्तमान दिशानिर्देशों के 
अतंर्गत, ऋण देने वाली ससं्थाओ ंके पास ब्याज की दडंात्मक 
दरें लगाने के लिए बोर्ड द्वारा अनमुोदित नीति तैयार करने की 
परिचालन स्वायत्तता है। यह पाया गया है कि कई आरई, ऐसी 
शर्तें जिन पर क्रे डिट सवुिधाए ंस्वीकृत की गई थीं, उधारकर्ता 
द्वारा उनकी चूक/गैर-अनपुालन किए जाने के मामले में, लागू 
ब्याज दरों के अलावा, दडंात्मक ब्याज दरों का प्रयोग कर रही 
हैं। दडंात्मक ब्याज/शलु्क लगाने का इरादा अनिवार्य रूप से 
ऋण अनशुासन की भावना निर्माण करना है, न कि ऐसे शलु्क 
ब्याज की अनबुधंित दर से अधिक राजस्व वदृ्धि उपकरण के 
रूप में उपयोग करने के लिए है। हालाकँि, पर्यवेक्षी समीक्षाओ ंमें 
दडंात्मक ब्याज/शलु्क लगाने सबंधं में आरई द्वारा भिन्न प्रथाए ं
जिनसे ग्राहकों में शिकायतें और विवाद उत्पन्न होते हैं, के 
उदाहरण मिले हैं। ऋणों पर दडंात्मक ब्याज/शलु्क वसूलने के 
लिए आरई द्वारा अपनाई गई प्रथाओ ंकी समीक्षा करने पर, 
अपनाए जाने हेत ुनिम्नलिखित निर्देश जारी किए गए हैं: -

(i) 	 उधारकर्ता द्वारा ऋण अनबुधं के महत्वपूर्ण नियमों और 
शर्तों का अनपुालन न करने पर कोई दडं, यदि लगाया 
जाता है, तो उसे 'दडंात्मक शलु्क' के रूप में माना 
जाएगा, और इसे 'दडंात्मक ब्याज' के रूप में नहीं लगाया 
जाएगा, जो अग्रिमों पर लगाए गए ब्याज की दर में जोड़ा 
जाता है। दडंात्मक शलु्कों का कोई पूजंीकरण नहीं 
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किया जाएगा अर्थात ऐसे शलु्कों पर कोई अतिरिक्त 
ब्याज नहीं लिया जाएगा। हालाकँि, इससे ऋण खाते में 
ब्याज चक्रवदृ्धि की सामान्य प्रक्रियाए ँ प्रभावित नहीं 
होंगी।

(ii) 	 आरई द्वारा ब्याज दर में कोई अतिरिक्त घटक शामिल 
नहीं किए जाएगें और इन दिशानिर्देशों का अक्षरश: 
अनपुालन सनुिश्चित किया जाएगा।

(iii) 	 आरई को दडंात्मक शलु्क अथवा ऋण पर समान शलु्क, 
चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाए, पर बोर्ड द्वारा 
अनमुोदित नीति तैयार करनी होगी।

(iv) 	 दडंात्मक शलु्क की मात्रा उचित होगी और किसी विशेष 
ऋण/उत्पाद श्रेणी के भीतर भेदभाव किए बिना ऋण 
अनबुधं के महत्वपूर्ण नियमों और शर्तों के अनपुालन न 
करने के अनरुूप होगी।

(v) 	 'व्यक्तिगत उधारकर्ताओ ंको, व्यवसाय के अलावा अन्य 
उद्देश्यों के लिए' स्वीकृत किए गए ऋणों के मामले में 
दडंात्मक शलु्क, महत्वपूर्ण नियमों और शर्तों के समान 
गैर-अनपुालन के लिए गैर-व्यक्तिगत उधारकर्ताओ ंपर 
लागू दडंात्मक शलु्क से अधिक नहीं होगा। 

(vi) 	 दडंात्मक शलु्क की मात्रा और कारण आरई द्वारा ग्राहकों 
को ऋण समझौते और लागू होने वाले सबसे महत्वपूर्ण 
नियम तथा शर्तों / मखु्य तथ्य विवरण (केएफएस) में 
स्पष्ट रूप से बताया जाएगा, इसके अलावा आरई की 
वेबसाइट पर भी ब्याज दरों और सेवा शलु्कों के तहत 
प्रदर्शित किया जाएगा।

(vii)	 जब भी उधारकर्ताओ ंको ऋण के महत्वपूर्ण नियमों और 
शर्तों का पालन न करने के लिए अनसु्मारक भेजे जाते 
हैं, तो लागू दडंात्मक शलु्क के बार े में सूचित किया 
जाएगा। इसके अलावा, दडंात्मक शलु्क लगाने की 
किसी भी घटना और उसके कारण को भी सूचित किया 
जाएगा।

(viii)	 ये अनदुशे 1 जनवरी 2024 से लागू होंगे। आरई द्वारा 
अपने नीतिगत ढांचे में उचित सशंोधन किया जाए और 
प्रभावी तिथि से प्राप्त/नवीनीकृत किए गए सभी नए ऋणों 
के सबंधं में उक्त अनदुशेों का कार्यान्वयन सनुिश्चित 
किया जाए। मौजूदा ऋणों के मामले में, नई दडंात्मक 
शलु्क व्यवस्था में स्विचओवर अगली समीक्षा या 
नवीनीकरण तिथि या इस परिपत्र के प्रभावी होने की 
तारीख से छह महीने, जो भी पहले हो, पर सनुिश्चित 
किया जाए। 

उपर्युक्त अनदुशे बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की 
धारा 21, 35ए और 56, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 
1934 की धारा 45जेए, 45एल और 45एम और राष्ट्रीय 
आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 30ए के तहत जारी 
किए गए हैं और ये अनदुशे लागू आरई के प्रासगंिक मास्टर 
निदशेों/मास्टर परिपत्रों में अद्यतन किए जाएगें। यह निर्देश 
क्रे डिट कार्ड, बाह्य वाणिज्यिक उधार, व्यापार ऋण और 
सरंचित बाध्यताए ंजो उत्पाद विशिष्ट निदशेों के अतंर्गत आते 
हैं, उन पर लागू नहीं होंगे।

एकीकृत भुगतान इंटरफ़े स (यूपीआई) के माध्यम स ेबैंकों में 
पूर्व-स्वीकृत क्रेडिट  लाइनों का परिचालन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 4 सितम्बर 2023 को सभी प्रबधं 
निदशेक/मखु्य कार्यकारी अधिकारी अनसूुचित वाणिज्यिक 
बैंक (भगुतान बैंक, लघ ुवित्त बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 
छोड़कर) को उपर्युक्त विषय पर अपने परिपत्र 
आरबीआई/2023-24/58 सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.
नंबर.एस-567/02-23-001/2023-24 के द्वारा दिशानिर्देश 
जारी किया। दिशानिर्देश में भारतीय रिज़र्व बैंक ने 06 अप्रैल 
2023 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य का 
सदंर्भ लिया, जिसमें बैंकों में पूर्व-स्वीकृत क्रे डिट लाइनों से/में 
हस्तांतरण को सक्षम करके यूपीआई के दायर े का विस्तार 
किया गया है। वर्तमान में, बचत खाता, ओवरड्राफ्ट खाता, 
प्रीपेड वॉलेट और क्रे डिट कार्ड को यूपीआई से जोड़ा जा सकता 
है। जैसा कि घोषणा की गई है, यूपीआई का दायरा अब फंडिंग 
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खाते के रूप में क्रे डिट लाइनों को शामिल करके विस्तारित 
किया जा रहा है। इस सवुिधा के तहत, व्यक्तिगत ग्राहक की पूर्व 
सहमति से, अनसूुचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा व्यक्तियों को जारी 
पूर्व-स्वीकृत क्रे डिट लाइन के माध्यम से भगुतान, यूपीआई 
प्रणाली का उपयोग करके लेनदेन के लिए सक्षम किया जाता है। 
बैंक, अपने बोर्ड द्वारा अनमुोदित नीति के अनसुार, ऐसी क्रे डिट 
लाइनों के उपयोग के नियम और शर्तें निर्धारित कर सकते हैं। 
शर्तों में अन्य मदों के अलावा, क्रे डिट सीमा, क्रे डिट की अवधि, 
ब्याज दर आदि शामिल हो सकते हैं। यह निदशे भगुतान और 
निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम 
51) की धारा 18 के साथ पठित धारा 10(2) के तहत जारी 
किया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 - धारा 42(1ए) - 
अतिरिक्त सीआरआर बनाए रखने की आवश्यकता

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 8 सितम्बर 2023 को सभी अनसूुचित 
वाणिज्यिक बैंकों / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों / सभी अनसूुचित 
प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों / सभी अनसूुचित राज्य 
सहकारी बैंकों के अध्यक्ष / मखु्य कार्यपालक अधिकारी को 
उपर्युक्त विषय पर अपने परिपत्र आरबीआई/2023-24/59 

विवि.रिटर्न.आरईसी.34/12.01.001/2023-24 के द्वारा 
दिशानिर्देश जारी किया। दिशानिर्देश में भारतीय रिज़र्व बैंक ने 
उपर्युक्त विषय पर दिनांक 10 अगस्त, 2023 के परिपत्र विव.
रिटर्न.आरईसी.29/12.01.001/2023-24 से सबंधंित 
अधिसूचना का सदंर्भ लिया। जैसा कि 08 सितंबर, 2023 की 
आरबीआई प्रेस विज्ञप्ति में घोषणा की गई, समीक्षा के बाद, 
चरणबद्ध तरीके से वदृ्धिशील सीआरआर (आई-सीआरआर) 
को बदं करने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान और उभरती 
चलनिधि स्थितियों के आकलन के आधार पर, यह निर्णय 
लिया गया है कि आई-सीआरआर के तहत परिबद्ध की गई 
राशि को चरणों में जारी किया जाएगा ताकि प्रणाली की तरलता 
को आकस्मिक आघातों का सामना न करना पड़े और मदु्रा 
बाजार व्यवस्थित तरीके से कार्य कर सके। राशिया ँनिम्नानसुार 
जारी की जाएगंी:

दिनाकं जारी की जान ेवाली राशि

09 सितंबर 2023 अनरुक्षित आई-सीआरआर का 25 प्रतिशत

23 सितंबर 2023 अनरुक्षित आई-सीआरआर का 25 प्रतिशत

07 अक्तू बर 2023 अनरुक्षित आई-सीआरआर का 50 प्रतिशत

n
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गर्व के पल: श्री दास बन े‘गवर्नर ऑफ दि ईयर’ 

भारतीय रिज़र्व बैंक के 25वें गवर्नर श्री शक्तिकांत दास को 
2023 के लिए ‘वर्ष का सर्वश्रेष्ठ गवर्नर’ ‘Governor of the 
Year’ चनुा गया है।

शक्तिकांत दास को कोविड-19 के सकं्रमण और उसके बाद 
रूस-यकु्रे न यदु्ध के कारण पूरी दनुिया में मची भीषण आर्थिक 
उथल-पथुल और वैश्विक मंदी के बीच भारत में मदु्रास्फीति पर 
बेहतर नियतं्रण रखते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था की नाव को 
सरुक्षित बाहर निकालने में उल्लेखनीय योगदान किया। साथ 
ही, उन्होंने सीबीडीसी की शरुुआत सहित बैंकिग को प्रौद्योगिकी 
से जोडने की दिशा में भी कई अनकुरणीय प्रयास किए। उनके 
इसी योगदान के लिए सेंट्रल बैंकिग लदंन द्वारा उन्हें 2023 के 
लिए यह खिताब दिया गया। 

‘सेंट्रल बैंकिग लंदन’ की एक अतंरराष्ट्रीय आर्थिक अनसुधंान 
पत्रिका है, जो सालाना कें द्रीय बैंकिग के क्षेत्र में उत्कृष्ट  कार्य 
करने वाले को सम्मानित-परुस्कृ त करती है। श्री शक्तिकांत दास 
के पहले श्री रघरुाम राजन यह सम्मान पाने वाले एकमात्र 
भारतीय गवर्नर थे। उन्होंने 2015 में यह खिताब जीता था।

अदावित निधि का हल तलाशने की दिशा में रिज़र्व बैंक की 
महुिम 

बैंकिग प्रणाली में एक बड़ी धनराशि ऐसी है, जिसका लंबे समय 
से कोई दावेदार नहीं है। इसे देखते हुए दशे के कें द्रीय बैंक द्वारा 
'100 Days 100 Pays' अभियान चलाया गया है। इसके 
अतंर्गत हर जिले में सभी बैंकों को अपने सर्वाधिक 100 
अदावित जमाराशियों को 100 दिनों के भीतर उनके 
आधिकारिक मालिकों या दावेदारों को लौटाया जाना है ताकि 
उनका निपटान हो सके। 

गौरतलब है कि किसी सरकारी बैंक खाते में 10 वर्षों तक कोई 
लेनदेन नहीं होता तो उसमें पड़ी राशि को अदावित राशि मान 
लिया जाता है और इसे भारतीय रिज़र्व बैंक में खोले गये 
‘जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि (DEA Fund) में जमा 
करा दिया जाता है। हालांकि, इसके बाद भी जमाकर्ता का न 
केवल इस राशि पर बल्कि इस पर मिलने वाले ब्याज पर भी 
अधिकार रहता है। फरवरी 2023 के आकँड़ों के अनसुार, इस 
निधि में जनता के 35,012 करोड़ रुपये पड़े हैं। 

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 17 अगस्त 2023 को आम जनता के 
लिए एक कें द्रीकृत वेब पोर्टल उद्गम UDGAM (Unclaimed 
Deposits – Gateway to Access inforMation) का 
शभुारभं किया ताकि उनके लिए एक ही स्थान पर कई बैंकों में 
अपनी अदावित जमाराशि का पता लगाना आसान हो सके।

इस पोर्टल पर यह सर्च सवुिधा शरुुआत में सात बैंकों के लिए 
उपलब्ध कराई गई थी परतं ुअब इस पर 30 बैंकों में मौजूद 
अदावित राशि को सर्च किया जा सकता है जो DEA Fund में 
पड़ी कुल अदावित राशि का लगभग 90% राशि है। 

RBI गवर्नर न ेवित्तीय समावेशन डैशबोर्ड 'अतंर्दृष्टि' लॉन्च 
किया

आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने हाल ही में  
'अंतर्दृष्टि' (ANTARDRISHTI) नामक एक नए वित्तीय 

- डॉ. करुणशे तिवारी
(राष्ट्रीय खंड)

सहायक महाप्रबंधक 
विदशेी मुद्रा विभाग 

भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई 

घूमता आईना
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समावेशन डैशबोर्ड  का अनावरण किया। यह डैशबोर्ड  वित्तीय 
समावेशन की प्रगति का आकलन करने के लिए उपयोगी 
अंतर्दृष्टि और डेटा उपलब्ध कराएगा ताकि देश की अधिक से 
अधिक जनसंख्या को औपचारिक बैंकिग और वित्तीय सेवाए ँ
प्रदान करने के लिए नीति निर्माण में सहायता मिल सके। 
गौरतलब है कि इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण  उपाय करते हुए 
रिज़र्व  बैंक ने हाल के वर्षों में वित्तीय समावेशन सूचकांक भी 
बनाया था। 

वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई की 
प्रतिबद्धता को दर्शाती इस पहल के तहत आरबीआई की 
योजना है कि वित्तीय समावेशन के कार्य से जड़ेु सभी 
हितधारकों- सरकारी एजेंसियों, नियामकों और वित्तीय 
ससं्थानों- को शामिल करते हुए परस्पर सहयोग और सहकारिता 
के आधार पर आगे बढ़ा जाए। यद्यपि, प्रारभंिक तौर पर 
‘अतंर्दृष्टि’ पोर्टल को आरबीआई के भीतर आतंरिक उपयोग के 
लिए डिज़ाइन किया गया है। 

रिज़र्व बैंक अखिल भारतीय वित्तीय साक्षरता क्विज़ – 
नशेनल (अतंिम) राउंड दिनाकं 14 सितबंर 2023 को मुबंई 
में आयोजित किया गया 

दशे के किशोरवय बालक-बालिकाओ ं में वित्तीय जागरूकता 
पैदा करने और वित्तीय साक्षरता और उपभोक्ता सरंक्षण की 
विभिन्न बारीकियों से अवगत कराने के उद्देश्य से रिज़र्व बैंक 
अखिल भारतीय वित्तीय साक्षरता क्विज़ आयोजित करता है। 
वर्ष 2023 के लिए आयोजित इस क्विज़ में सरकारी और 
म्यूनिसिपल स्कू लों के आठवीं, नौवीं और दसवीं कक्षा के छात्र 
भाग लेते हैं। इस अनूठी पहल का विस्तार ब्लॉक, जिला और 
राज्य से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक था। क्विज़ में दशे के 35 
राज्यों/ कें द्रशासित प्रदशेों के 51,694 स्कू लों के 1,03,388 
छात्रों ने भाग लिया। जोनल राउंड की विजेता टीमों ने होटल 
ताज महल पैलेस, मुंबई में आयोजित नेशनल फाइनल में 
शिरकत की। कड़ी प्रतिस्पर्धा के बाद नई दिल्ली के डॉ. भीम 
राव अबंेडकर स्कू ल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस के अमन 
गपु्ता और उत्कर्ष सधुाकर विजेता बने। विजेताओ ंको श्री रोहित 
जैन (ईडी) और श्री नीरज निगम (ईडी) द्वारा परुस्कार और 
प्रमाण पत्र प्रदान किए गए।

अब TReDS के अतंर्गत बीमा कंपनिया ँभी सहभागी 

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने बीमा कंपनियों को 
हितधारकों के रूप में भाग लेने की अनमुति दकेर व्यापार प्राप्ति 
छूट प्रणाली (TReDS) को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम 
उठाया है। इस कदम का उद्देश्य सूक्ष्म, लघ ुऔर मध्यम उद्यमों 
(एमएसएमई) के नकदी प्रवाह में सधुार करना और व्यापार 
प्राप्तियों के वित्तपोषण में पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा 
देना है।

उल्लेखनीय है कि ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिग सिस्टम 
(टीआरईडीएस) भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा सूक्ष्म, 
लघ ुऔर मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के व्यापार प्राप्तियों के 
वित्तपोषण की सवुिधा के लिए शरुू किया गया एक मंच है।

RBI न े1,514 शहरी सहकारी बैंकों को मजबूत करन े के 
लिए चार प्रमखु उपाय अधिसूचित किए गए 

कें द्र सरकार के सहयोग से भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 
दशे में 1,514 शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) को सदुृढ़ बनाने 
के लिए चार महत्वपूर्ण उपाय शरुू किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र 
मोदी के 'सहकार से समदृ्धि' के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के 
उद्देश्य से कें द्रीय गहृ मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह, 
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और आरबीआई गवर्नर के बीच 
विस्तृत चर्चा के बाद इन पहलों की घोषणा की गयी। 

आरबीआई ने जिन चार प्रमखु उपायों को अधिसूचित किया है, 
वे हैं- यूसीबी को नई शाखाए ंखोलने की अनमुति देना, वन 
टाइम सेटलमेंट की सवुिधा प्रदान करना, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र 
के उधार लक्ष्यों को पूरा करने के लिए समय सीमा बढ़ाना और 
आरबीआई में एक नोडल अधिकारी नामित करना शामिल है।

यूसीबी और आरबीआई के बीच बेहतर सचंार और समन्वय की 
सवुिधा के लिए, कें द्रीय बैंक के भीतर एक नोडल अधिकारी 
नामित किया जाएगा। सपंर्क  का यह समर्पित बिदं ुएक सपंर्क  के 
रूप में काम करगेा और यूसीबी द्वारा उठाए गए प्रश्नों, चितंाओ ं
और शिकायतों का समाधान करगेा। नोडल अधिकारी की 
भूमिका यूसीबी और नियामक प्राधिकरण के बीच सबंधंों को 
मजबूत करने, पारदर्शिता को बढ़ावा देने और परिचालनों को 
सचुारु बनाने में महत्वपूर्ण होगी।
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भारत को 2047 तक विकसित देश बनाना है तो जीडीपी में 
7.6% औसत वार्षिक वृद्धि दर्ज करनी होगी : भारतीय 
रिज़र्व बैंक 

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने मासिक बलुेटिन में उन महत्वपूर्ण 
विकास लक्ष्यों को रेखांकित किया है जिन्हें भारत को उच्च 
प्रति व्यक्ति आय के साथ एक विकसित अर्थव्यवस्था बनने के 
लिए अगले 25 वर्षों में हासिल करना होगा। वर्तमान में भारत की 
प्रति व्यक्ति वार्षिक आय लगभग 2,500 डॉलर है। परतं,ु विश्व 
बैंक के मानकों के अनसुार, 2047 तक उच्च आय वाले दशे के 
रूप में वर्गीकृत किए जाने के लिए हमें प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 
को 21,664 डॉलर के पार ले जाना होगा। इस महत्वाकांक्षी 
लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, दशे को 2023-24 से 2047-48 
के दौरान वास्तविक सकल घरलूे उत्पाद में 7.6% की चक्रवदृ्धि 
वार्षिक वदृ्धि दर (सीएजीआर) बनाए रखनी होगी।

विनियामक के तौर पर कड़ी निगरानी के लिए आरबीआई 
अब AI अपनान ेकी ओर अग्रसर : मैकिजी और एक्सेंचर के 
साथ मिलकर काम करगेा कें द्रीय बैंक 

आरबीआई ने अत्याधनुिक प्रौद्योगिकी के साथ कदम से कदम 
मिलाकर चलने के लिए कमर कस ली है ताकि बैंकों और गैर-
बैंकिग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) पर विनियमन और 
पर्यवेक्षण को अधिक चसु्त और प्रभावी बनाया जा सके। 
आर्टिफिशि यल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग (ML) के 
क्षेत्र में बढ़िया काम कर रही दो प्रमखु वैश्विक कंसल्टेंसी फर्मों, 
मैकिजी एडं कंपनी इंडिया एलएलपी और एक्सेंचर सॉल्यूशसं 
प्राइवेट लिमिटेड इंडिया- को इस कार्य में दशे के कें द्रीय बैंक ने 
अपना भागीदार बनाने का फैसला किया है। 

यद्यपि आरबीआई पहले से ही AI और ML तकनीक का 
इस्तेमाल पर्यवेक्षी उद्देश्यों से कर रहा है तथापि, मैकिजी और 
एक्सेंचर के साथ इस सहयोगी पहल के माध्यम से, आरबीआई 
का उद्देश्य डेटा माइनिंग में गहराई से उतरना है। इसका उद्देश्य 
डेटा के भीतर अतंर्निहित विशेषताओ ं को उजागर करना है 
जिनका रणनीतिक रूप से उपयोग करते हुए बेहतर और नवीन 
पर्यवेक्षी अतंर्दृष्टि प्राप्त की जा सके। 

स्टार (*) प्रतीक वाले बैंकनोट किसी भी अन्य कानूनी 
बैंकनोट के समान हैं : RBI

'स्टार सीरीज' बैंकनोट आरबीआई द्वारा दोषपूर्ण मदु्रण वाले 
नोटों को बदलने के लिए छापे जाते हैं। उनका नंबर भी वही 
होता है परतं ुउनमें प्रीफिक्स और नंबर के बीच एक * लगा दिया 
जाता है। ऐसे नोटों की शृखंला को स्टार सीरीज़ कहा जाता है 
और ये नोट पूरी तरह वैध हैं। स्टार (*) इस बात का प्रतीक 
होता है कि यह नोट एक प्रतिस्थापित/ पनुर्मुद्रि त नोट है। 

पूर्वोत्तर भारत में आरबीआई की उपस्थिति बढ़ी : कोहिमा 
और ईटानगर में उप कार्यालय 

कोहिमा में उप-कार्यालय का उद्घाटन और ईटानगर में एक 
कार्यालय की आगामी स्थापना पूर्वोत्तर भारत में अपनी 
उपस्थिति और जडु़ाव बढ़ाने के लिए आरबीआई के ठोस 
प्रयासों का प्रतिनिधित्व करती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने नागालैंड की राजधानी 
कोहिमा में एक उप-कार्यालय खोलकर पूर्वोत्तर भारत के लोगों 
की वित्तीय जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करने हेत ुअपनी 
उपस्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम 
उठाया है। डिप्टी गवर्नर माइकल दबेब्रत पात्रा ने कोहिमा में 
उप-कार्यालय का उद्घाटन किया। इसके अतिरिक्त, कें द्रीय बैंक 
ने ईटानगर में एक कार्यालय स्थापित करने के अपने इराद ेकी 
घोषणा की है। इससे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा। 

भारत न ेसफलतापूर्वक की जी-20 की अध्यक्षता 

दशे की राजधानी नई दिल्ली में बनाए गए भव्य भारत मडंपम 
परिसर में 9-10 सितंबर 2023 को 18वा ँ जी-20 सम्मेलन 
सफलतापूर्वक सपंन्न हुआ। सम्मेलन में अफ्रीकी सघं इस 
समूह का 21वा ँसदस्य बना। वर्ष 1999 में गठित जी-20 की 
अध्यक्षता करने का अवसर भारत को दिसबंर 2022 में प्राप्त 
हुआ था। 

यह एक अन्तर-सरकारी मंच है जिसमें 19 सम्प्रभ ुराज्य और 
यूरोपीय सघं मिलकर विश्व अर्थव्यवस्था से सम्बन्धित प्रमखु 
मदु्दों, जैसे अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता, जलवाय ुपरिवर्तन से 
जड़ुी चितंाओ,ं स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण, भ्रष्टाचार 
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निरोध और सधंारणीय विकास जैसे सार्वभौमिक महत्व के मदु्दों 
पर विचार-विमर्श करते हैं। जी-20 का सम्मेलन वर्ष में कम से 
कम एक बार अवश्य होता है। प्रत्येक वर्ष इसकी अध्यक्षता का 
अवसर बारी-बारी से किसी एक सदस्य दशे को मिलता है। कुछ 
प्रमखु अतंरराष्ट्रीय सरकारी एव ं गैर-सरकारी सगंठनों के 
प्रतिनिधियों को भी सम्मेलन में आमंत्रित किया जाता है। सदस्य 
दशेों के राष्ट्राध्यक्ष, वित्त मंत्री एव ंविदशे मंत्रियों सहित सरकार 
एव ंमहत्वपूर्ण वित्तीय ससं्थानों के प्रमखु एव ंशीर्ष अधिकारी, 
सिविल सोसाइटी के सदस्य भी जी-20 से जड़ेु विविध 
आयोजनों का हिस्सा बनते हैं।

भारत में जी-20 से संबंधित बैठकों के आयोजन में दो ट्रैक 
समानांतर रूप से कार्य कर रहे थे। शेरपा ट्रैक के माध्यम से 
भारत सरकार द्वारा आयोजन किए गए और वित्त ट्रैक के 
माध्यम से देश के कें द्रीय बैंक यानी भारतीय रिज़र्व बैंक ने 
बैठकों का आयोजन किया। इन बैठकों में आरबीआई ने 
डिजिटल बैंकिग के क्षेत्र में देश की उपलब्धियों को दनुिया के 
सम्मुख रखा। इसके अलावा, वित्तीय समावेशन, संधारणीय 
वित्त जिसमें निवेश के पर्यावरण, सामाजिक एवं राजनीतिक 
हितों पर पड़ने वाले प्रभावों के मद्देनज़र चर्चा  की गयी। रिज़र्व 
बैंक ने पूरे देश में जन-भागीदारी कार्यक्रम आयोजित किए 
जिनमें अनेक प्रतियोगिताओ,ं साइकिल दौड़, चित्र बनाओ, 
निबंध लेखन आदि के ज़रिए ‘वसधैुव कुटुम्बकम्’ का संदेश 
दिया गया। आरबीआई के अंतरराष्ट्रीय विभाग ने इन 
आयोजनों की बागडोर सभँाली। आरबीआई के गवर्नर, सभी 
उप गवर्नर और अनेक अन्य वरिष्ठ कार्यपालक इन आयोजनों 
का हिस्सा बने। अनेक देशों ने भारत के यूपीआई, सीबीडीसी 
और भगुतान प्रणाली में रुचि दर्शायी और इन क्षेत्रों में भारत 
के साथ साझेदारी की इच्छा भी जतायी। अनेक अंतरराष्ट्रीय 
संस्थानों जैसे आईएमएफ, विश्व बैंक, बीआईएस और 
ओईसीडी ने रिज़र्व बैंक के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस 
आयोजन में सहयोग किया और ‘एक, पृथ्वी-एक कुटंुब-एक 
भविष्य’ के लक्ष्य की ओर एक साथ आगे बढ़ने का संकल्प 
लिया। 

बीआईएस और आरबीआई न ेG20 TechSprint 2023 के 
विजेताओ ंकी घोषणा की

जी-20 की अध्यक्षता कर रहे भारत ने सीमा-पार भगुतान में 
सधुार लाने के लिए बैंक फॉर इंटरनैशनल सेटिलमेंट 
(बीआईएस) के साथ मिलकर एक विश्वस्तरीय स्पर्धा जी 20 
टेकस्प्रिंट 2023 चैलेंज आयोजित की थी। इसमें सीमा-पार 
भगुतान के विषय से जड़ेु तीन समस्या कथन दिए गये थे और 
प्रतिभागियों को उनके लिए कारगर समाधान सझुाना था। 

मुंबई में आयोजित एक भव्य समारोह में इस प्रतिष्ठित 
प्रतियोगिता के विजेताओ ं के नाम घोषित किए गए। तीनों 
समस्या कथनों के लिए परिणाम इस प्रकार रहे:- 

समस्या कथन # 1: वित्तीय अपराधों का मकुाबला करना

विजेता: टीम सेक्रे टेरियम लिमिटेड (यूके)

समाधान: लेनदेन की निगरानी और गोपनीयता सरंक्षण

समस्या कथन # 2: सीमा पार भगुतान में तरलता बढ़ाना

विजेता: टीम मिलिसेंट लैब्स (यूके)

समाधान: सीबीडीसी के लिए हाइब्रिड विकेन् द्रीकृत विनिमय

समस्या कथन # 3: बहुपक्षीय सीबीडीसी प्लेटफार्मों का 
विकास

विजेता: टीम नॉक्स नेटवर्क  (यूएस)

समाधान: फ़ाइल-आधारित डिजिटल परिसपंत्तियों (FBDA) 
पर आधारित बहुपक्षीय सीबीडीसी

उल्लेखनीय है कि इस प्रतियोगिता के विजेताओ ंका निर्धारण 
करने के लिए जो पैनल चनुा गया था, उसमें भारत के 
एनपीसीआई के अध्यक्ष और प्रबधं निदशेक सहित बैंकिग, 
वित्त और वित्तीय प्रौद्योगिकी से जड़ुी विश्व की 8 बड़ी हस्तिया ँ
शामिल थीं। 

डिज़िटल लेनदेन में भारत न.ं 1 

भारत वर्ष 2022 के लिए डिजिटल भगुतान के क्षेत्र में वैश्विक 
नेततृ्वकर्ता के रूप में उभरा है। डिजिटल लेनदेन के मूल्य और 
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मात्रा दोनों के मामले में भारत ने अन्य दशेों को पीछे छोड़ दिया 
है। यह जानकारी भारत सरकार के MyGovIndia पोर्टल से 
निकलकर आयी है। इससे दशे में विकसित डिजिटल भगुतान 
प्रणाली की मजबूती और उसकी स्वीकार्यता का परिचायक है। 

आकंड़ों बताते हैं कि, समीक्षाधीन अवधि के दौरान भारत में 
8.95 करोड़ डिजिटल लेनदेन दर्ज किए गए। यह वर्ष 2022 में 
दनुिया में हुए कुल तत्काल निपटान वाले भगुतान का 46 
प्रतिशत हिस्सा था। तलुनात्मक दृष्टि से देखें तो भारत के बाद 
जो चार दशे इस सूची में स्थान रखते हैं, उनके सम्मिलित 
लेनदेन से भी अधिक था। 

प्रसगंवश, 31 जनवरी 2023 को घोषित रिज़र्व बैंक के डिजिटल 
भगुतान सूचकांक (RBI-DPI) ने भारत में डिजिटल भगुतान में 
13.24% की उल्लेखनीय वदृ्धि दर्शायी है। 

अब यूपीआई होगा और भी सवुिधाजनक : रज़ेरपे न ेलाचं 
किया ‘Turbo UPI’ 

अग्रणी फिनटेक यूनिकॉर्न रजेरपे ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस 
(यूपीआई) नेटवर्क  के लिए एक क्रांतिकारी वन-स्टेप पेमेंट 
सॉल्यूशन ‘Turbo UPI’ पेश किया है। नेशनल पेमेंट्स 
कॉरपोरशेन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) और एक्सिस बैंक के 
सहयोग से तैयार किए गए इस ‘Turbo UPI’ का उद्देश्य 
उपयोगकर्ताओ ंके लिए भगुतान प्रक्रिया को सवु्यवस्थित करना 
है, जिससे उन्हें चेकआउट के दौरान तीसर ेपक्ष के यूपीआई ऐप 
पर रीडायरके्ट किए बिना सीधे भगुतान करने की अनमुति 
मिलती है।

रेज़रपे लेनदेन को निर्बाध और न्यूनतम असवुिधा के साथ 
निपटाने की दिशा में उल्लेखनीय सफलता हासिल करने 
वाली बड़ी भारतीय फिनटेक यूनिकॉर्न  है जो आईआईटी, 
रूड़की के पूर्व  छात्रों द्वारा खड़ी की गयी है। रेज़रपे का उद्देश्य 
स्वच्छ, डेवलपर-अनुकूल एपीआई और परेशानी मुक्त 
एकीकरण प्रदान करके ऑनलाइन व्यवसायों के लिए धन 
प्रबंधन में क्रांति लाना है। 

पेटीएम द्वारा UPI SDK पेश किए जाने के कुछ ही समय बाद 
रजेरपे ने ‘Turbo UPI’ लॉन्च किया है। दोनों समाधानों का 
उद्देश्य ऑनलाइन व्यापारियों के लिए इन-ऐप यूपीआई भगुतान 

की सवुिधा प्रदान करना है, जिससे तीसर ेपक्ष के यूपीआई ऐप 
को रीडायरके्ट करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। 
हालांकि पेटीएम का UPI SDK भी समान रूप से कार्यक्षम 
करता है, तथापि ‘Turbo UPI’ व्यापारियों को पूर े भगुतान 
अनभुव पर अधिक नियतं्रण प्रदान करता है और इससे मर्चेंट 
को उपयोगकर्ता के व्यवहार को भी बारीकी से समझने की 
अतंर्दृष्टि मिलती है।

‘Turbo UPI’ लांच किए जाने का अभिप्राय यह भी है कि भारत 
में यूपीआई की लोकप्रियता पसदंीदा डिजिटल भगुतान विधि 
के रूप में लगातार बढ़ती जा रही है।

विलय के बाद एचडीएफसी हुआ दुनिया के सबस ेबड़ ेबैंकों 
की ज़मात में शामिल 

1994 में स्थापित भारत के घरलूे बैंक HDFC बैंक लिमिटेड 
का विलय 01 जलुाई 2023 को हाउसिगं डेवलपमेंट 
फाइनांशियल कॉर्पोरशेन लिमि. के साथ हो जाने के बाद अब 
यह जेपी मॉर्गन चेस एडं कंपनी, इंडस्ट्रियल एडं कॉमर्शियल 
बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड और बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्प. 
जैसी दनुिया की सबसे बड़ी ऋणदाता बैंकिग कंपनियों में 
शामिल हो गया है और उनके साथ प्रतिस्पर्धा को तैयार है। 
एचडीएफसी ने इक्विटी बाजार पूजंीकरण के मामले में चौथा 
स्थान हासिल किया है। लगभग 172 बिलियन डॉलर के 
मूल्यांकन के साथ यह नई इकाई वैश्विक बैंकिग परिदृश्य को नये 
सिर ेसे परिभाषित कर रही है।

इससे पहले मई 2023 में सेबी ने HDFC असेट मैनेजमेंट 
कंपनी का स्वामित्व एचडीएफसी बैंक को दिए जाने को मंजूरी 
प्रदान की थी। 

यस बैंक का नया लोगो : ‘टिक’ बना ऊँची उड़ान भरती 
चिड़िया 

एक भरोसेमंद ब्रांड के रूप में अपनी नयी पहचान बनाने के 
लिए प्रयासरत यस बैंक ने मई 2023 माह में नया लोगो अपना 
लिया है। 

उल्लेखनीय है कि उधार देने में हुई धोखाधड़ी के मद्देनज़र यस 
बैंक पर आरबीआई को वर्ष 2018 में अधिस्थगन (मोरटेोरियम) 
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लगाना पड़ा था। उसके बाद 2020 में इस बैंक को बचाने के 
लिए यस बैंक पनुर्रचना योजना लायी गयी और तब से इस बैंक 
ने अपनी वित्तीय स्थिति को सधुारने और फिर से लाभप्रदता 
की स्थिति में पहुचँने के लिए कई कदम उठाए हैं। 

भारत का पहला यूपीआई-एटीएम

भारत का पहला यूपीआई-एटीएम, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरशेन 
ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) के सहयोग से हिताची पेमेंट 
सर्विसेज द्वारा पेश किया गया। यह एक व्हाइट लेबल एटीएम 
(डब्ल्यूएलए) है। इससे भौतिक एटीएम कार्ड के बिना नकदी की 
क्यूआर-आधारित निकासी निर्बाध तरीके से की जा सकती है। 

इसे इंटरऑपरबेल कार्डलेस कैश विड्रॉल (आईसीसीडब्ल्यू) 
प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है जिसमें कम्पैटिबल एटीएम 
से यूपीआई ऐप के माध्यम से प्रति लेनदेन ₹10,000/ का 
आहरण किया जाता है।

बैंकिग को पर्यावरण हितषी बनान ेकी पहल

एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने अपने मौजूदा और नये बचत खाता 
ग्राहकों के लिए इको-फ्रेंड ली डेबिट कार्ड जारी करते हुए 
भारतीय बैंकिग जगत में एक नयी शरुुआत की है। ये कार्ड पॉली 
विनाइल क्लोराइट (r-PVC) के बने हुए होंगे जिसे रिसाइकिल 
किया जा सकेगा। 

अब भारत में भी विडियो बैंकिग सवेा

एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक (AU Small Finance Bank) ऐसा 
पहला बैंक बना है जो 24×7 लाइव वीडियो बैंकिग समाधान 
पेश करगेा। इस अत्याधनुिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से समर्पित 
बैंकर ग्राहकों को किसी भी समय, किसी भी दिन लाइव वीडियो 
इंटरकै्शन के माध्यम से सेवाए ँप्रदान करेंगे। तकनीक-प्रेमी यवुा 
ग्राहकों को तो यह प्रौद्योगिकी समर्थित विडियो बैंकिग आकर्षित 
करगेी ही, साथ ही, ज्यादा व्यस्त रहने वाले पेशेवरों और वरिष्ठ 
नागरिकों के लिए भी इससे सवुिधाजनक बैंकिग अनभुव मिल 
सकेगा, ऐसा माना जा रहा है।

 n
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यूरोपीय कें द्रीय बैंक की वित्तीय स्थिरता समीक्षा 

मार्च माह में विश्व के दो विशाल बैंक धराशायी हो गए – सिलिकॉन 
वैली बैंक (अमरीका) और क्रे डिट सइुस (स्विट्ज़रलैंड)। ऐसे 
बड़े बैंकों का धराशायी होना कें द्रीय बैंकों के लिए एक अत्यंत 
चितंाजनक विषय है, इसलिए वे समय-समय पर अपने 
क्षेत्राधिकार में आने वाले बैंकों और अन्य वित्तीय ससं्थाओ ंको 
बड़े ध्यान से देखते रहते हैं और वित्तीय व्यवस्था की स्थिरता 
का जायज़ा लेते रहते हैं। यूरोपीय कें द्रीय बैंक ने गत मई माह में 
एक विस्तृत समीक्षा की और यह बताया कि यद्यपि हाल के 
दिनों में यूरोप के बैंक मजबूती के साथ डटे रहे हैं, तथापि नीति-
निर्माताओ ंके लिए यह समय आराम करने का कतई नहीं है। 
बैंक ने बताया कि बढ़ी हुई महगंाई और ब्याज दरें, दोनों 
उपभोगताओ ंऔर निर्माताओ ंपर दबाव डाल रही हैं। यूरोप में 
महगंाई की दर अक्तू बर 2022 में 10.6% तक पहुचँ गई थी, 
लेकिन अप्रैल 2023 में वह 7% हो गई – जबकि यूरोपीय 
कें द्रीय बैंक का मदु्रास्फीति लक्ष्य 2% का ही है। महगंाई पर 
अकुंश लगाने के लिए कें द्रीय बैंक ने ब्याज दर को -0.5% 
(जलुाई 2022) से बढ़ाते-बढ़ाते 3.25% (मई 2023) कर दिया 
है। कमजोर साख वाले बैंकों के लिए इस सब का सामना करना 
आसान नहीं है। बढ़ते दामों से परशेान होकर उपभोगता व्यय 

- डॉ. गौतम प्रकाश 

करना कम दतेे हैं, जिससे निर्माताओ ंकी सामग्री कम बिकती है 
और ऋण चकुाने की उनकी क्षमता कमतर हो जाती है। इस सब 
से बैंक अछूते नहीं रह सकते। दूसरी ओर, महगंाई पर लगाम 
लगाने के लिए ब्याज दर बढ़ाए जाते हैं, परतं ुइससे बैंकों का 
खर्च बढ़ता है (जमा करनेवालों को ब्याज देने में), लेकिन बैंकों 
से ऋण लेने से निर्माता और उपभोगता कतराने लगते हैं - 
जिससे उनकी साख पर असर पड़ सकता है। बढ़ते ब्याज के 
कारण ज़मीन-जायदाद के बाज़ार में मांग की कमी हो सकती है 
और वहा ँदाम लड़खड़ा सकते हैं, जो कि वित्तीय स्थिरता के 
लिए एक चनुौती बन सकती है। बैंक ने यूरोप के लिए एकीकृत 
जमा बीमा योजना की आवश्यकता पर जोर दिया। 

आर थ्िक समस्याओ ंस ेजूझता अर्जेंटीना

अर्जेंटीना में प्रथा रही है कि सरकार के बजट के घाटे को 
कें द्रीय बैंक पूरा करेगा, हालांकि इसमें मुद्रास्फीति का जोखिम 
रहता है। यही जोखिम देश की असलियत में तब्दील हो गया 
जब कोरोना महामारी के बाद विश्व पनुः सामान्य स्थिति की 
ओर बढ़ने लगा। चारों तरफ बेकाबू होती महंगाई के आसार 
दिखने लगे – और अर्जेंटीना भी इसकी चपेट में आ गया। 
अप्रैल 2023 में मुद्रास्फीति की दर शतक के भी ऊपर 
(108.8%) पहुचँ गई और कें द्रीय बैंक का पूर्वानुमान है कि यह 
इसी वर्ष 148.9% तक चली जाएगी। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष 
(IMF) का अनुमान है कि सरकारी ऋण देश के सकल घरेलू 
उत्पाद (GDP) का लगभग 83.2% है (2022 के आंकड़े) 
और इसका अधिकांश भाग (63%) देश के ही निवेशकों के 
हाथों में है। अर्थात, कें द्रीय बैंक ने सरकारी बजट के घाटे को 
पूरा करने पर जो बॉण्ड पाये, वह उसने देश में ही निवेशकों 
को बेच दिये (ऐसा अक्सर मांग को नियंत्रण में रखने के लिए 
किया जाता है)। इससे सरकार के लेनदार देश के ही रहे और 
विदेशी लेनदारों के ऊपर निर्भरता कम की जा सकी। फिर भी, 

महाप्रबधंक 
प्रवर्तन विभाग 

भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

(अतंरराष्ट्रीय खंड)
घूमता आईना
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ऋण सेवा का भार सरकार पर बना ही रहा। इस वर्ष अकेले 
ब्याज का भार 1,540 करोड़ अमरीकी डॉलर के बराबर हो 
गया था, जो अपने-आप में चिंता का विषय बन गया था। विगत 
8 जून को सरकार ने सभी बॉण्ड निवेशकों से वार्ता  पूरी कर 
ली और उसने उनमें से 78% को इस बात के लिए मना लिया 
कि वे ऋण की अवधी बढ़ा देंगे (उनसे परुाने बॉण्ड ले लिए 
जाएगें और नए बॉण्ड दिये जाएगें जिनकी ऋण सेवा तिथिया ँ
भिन्न होंगी - इस व्यवस्था को ‘डेट स्वैप’ कहते हैं)। अर्जेंटीना 
की वित्तीय स्थिति इतनी गंभीर है कि विश्व वित्तीय बाज़ार में 
उससे कोई सौदा करने के लिए राजी नहीं है। केवल IMF का 
सहारा है लेकिन वहा ँशर्त  यह है कि देश कें द्रीय बैंक से वित्तीय 
मदद पर विराम लगाए। 

कें द्रीय बैंक डिजिटल मदु्रा के अमान्य करन े वाला कानून 
अमरेिका के फ्लोरिडा राज्य में पारित

विश्व के कई दशेों में कें द्रीय बैंक डिजिटल मदु्रा पर गहन मंथन 
हो रहा है। कुछ दशेों में ऐसी मदु्रा को तो जारी किया जा चकुा है, 
जैसे कि नाइजीरिया, जमैका और बहामास, और भारत समेत 
कुछ दशेों में इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। 
सयंकु्त राज्य अमरीका में भी अभी मंथन चल रहा है। सरकार व 
कें द्रीय बैंक की तरफ से कोई ठोस निर्णय आना बाकी है, लेकिन 
उस पर सशंय करनेवालों की जमात भी मखुर हो रही है। मई 
माह में अमरीका के ही एक राज्य (फ्लोरिडा) में एक कानून 
पारित किया गया है जिसके अनसुार राज्य में किसी भी कें द्रीय 
बैंक डिजिटल मदु्रा को करेंसी (मदु्रा) का स्थान नहीं दिया 
जाएगा – चाहे वह स्वय ंअमरीका की ही क्यों न हो। तर्क  यह है 
की ऐसी मदु्रा के प्रचलन में आने से सरकार को किसी व्यक्ति या 
ससं्था के निजी मामलों में दखल डालने का अवसर मिल जाएगा 
और इससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अकुंश लग जाएगा, जो उन्हें 
कतई मंजूर नहीं है। 

इथियोपिया में भी मोबाइल मनी का परचम लहराया

वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में मोबाइल मनी के द्वारा क्रांति लाई 
जा सकती है - यह बात तो विश्व को केन्या के ‘एम-पैसा’ से ही 

पता चली थी। वर्ष 2007 में शरुू की गयी इस सवुिधा ने आनन-
फानन में दशे के कोने-कोने में अपनी धाक जमा ली। अन्य 
विकासशील दशेों की तरह भारत ने भी केन्या और ‘एम-पैसा’ 
से भरपूर प्रेरणा ली। अब केन्या की ही तरह अफ्रीका के एक 
और दशे में मोबाइल मनी का परचम लहरा रहा है। पूर्व अफ्रीका 
में स्थित इथियोपिया की जनसखं्या तकरीबन 12 करोड़ की है, 
परतं ुवित्तीय समावेशन की दर यहा ँ37% के आस-पास ही है। 
मोबाइल फोन की पहुचँ इससे कहीं अधिक है – लगभग 57%। 
इसके अतिरिक्त, दशे में हर साल करीब-करीब 420 करोड़ 
अमरीकी डॉलर के बराबर का विप्रेषण (रमेीटन्स) आता है। दशे 
के कें द्रीय बैंक, नेशनल बैंक ऑफ इथियोपिया ने मोबाइल मनी 
के आगमन और विस्तार का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है 
– वह चाहता है कि इसकी मदद से दशे की वित्तीय सेवा उद्योग 
में कुशलता बढ़े, उसमें सरुक्षा बढ़े और वह और पारदर्शी बने। 
इस दिशा में सबसे पहले वहा,ँ वर्ष 2021 में, घरलूे दूरभाष 
कंपनी टेलेबीर को अवसर प्रदान किया कि वह मोबाइल मनी 
सवुिधा देना शरुू कर।े केवल चदं महीनों में ही टेलेबीर ने 40 
लाख उपभोगता इकट्ठे कर लिये – और अब तो उसके पास 
2.8 करोड़ से भी अधिक उपभोगता हैं। मांग के आधिक्य को 
देखकर गत मई माह में कें द्रीय बैंक ने विदशेी कंपनी, सफारीकोम 
(जो कि एम-पैसा सवुिधा दतेी है) को भी मोबाइल मनी का 
लाइसेन्स द े दिया। सफारीकोम के अधिकारी मान रहे हैं कि 
केवल एक दशक में उनका व्यवसाय केन्या जितना विशाल बन 
सकेगा और वे इस योजना को साकार करने में कोई कसर नहीं 
छोड़ेंगे। 

आयरलैंड के कें द्रीय बैंक में ऋण-सबंन्धित आकंड़ों में 
गड़बड़ी

आयरलैंड में कें द्रीय बैंक ऋण लेने वालों के बार े में आकंड़े 
इकट्ठा करता है और इसके आधार पर वह उन्हें ‘क्रे डिट स्कोर’ 
दतेा है, जिसे वह ऋण देने वाली ससं्थाओ ंको उपलब्ध कराता 
है, ताकि वे उचित ऋण-सबंधंित निर्णय ले सकें । यदि किसी ने 
भी 500 यूरो या उससे अधिक ऋण लिया हो, तो उसके बार ेमें 
अनेक प्रकार की जानकारी एकत्रित की जाती है – जैसे कि 
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ऋण की राशि, ऋण-करार का प्रकार (क्रे डिट कार्ड, 
ओवरड्राफ्ट, इत्यादि), ऋण लेने वाले पर लागू होने वाली 
शर्तें और उनका पालन, आदि-आदि। यह आकंड़े पाचँ वर्षों 
तक रखे जाते हैं और इसके बाद इन्हें अलग से सरुक्षित कर 
‘आकंड़ों के गोदाम’ में रखा जाता है। अर्थ यह है कि किसी के 
पिछले पाचँ सालों के ऋण की जानकारी उसके अगले ऋण 
के मिलने/ न मिलने तथा ऋण पर लगने वाले ब्याज-दर को 
प्रभावित कर सकती है। परतं ुहाल में इस व्यवस्था में एक 
समस्या दिखी – यह पाया गया कि इस वर्ष जून, जलुाई और 
अगस्त के दौरान ऋण लेने वालों के पाचँ वर्ष से पहले के 
आकंड़े ‘आकंड़ों के गोदाम’ में नहीं रखे गए – बल्कि इन्हें भी 
‘क्रे डिट स्कोर’ के निर्माण में शामिल किया गया। ‘क्रे डिट 
स्कोर’ ऋण देनेवालों के साथ साझा भी किए गए। बहुत सभंव 
है कि इन ‘क्रे डिट स्कोर’ ने ऋण देने वाली ससं्थाओ ंके द्वारा 
लिए गए निर्णयों को प्रभावित किया होगा। कें द्रीय बैंक ने 
जनमानस को आश्वस्त करते हुए बताया कि इस त्रुटि की 
पहचान होने के बाद, चदं दिनों में ही सधुार-कार्य सपंन्न 
किया गया और इस बात की पषु्टि की गयी कि किसी भी 
अनाधिकृत व्यक्ति/ससं्था को ये आकंड़ों न मिल गए हों। अब 
कें द्रीय बैंक यह पता लगा रहा है कि जून और अगस्त 2023 
के दौरान किन ऋण लेने वालों को इस गड़बड़ी का खामियाजा 
भगुतना पड़ा होगा और वह उन्हें पनुः ऋण के लिए अर्जी देने 
के लिए प्रेरित करने की सोच रहा है। 

मदु्रास्फीति की मार निचले तबके पर अधिक 

अर्थशास्त्री लंबे समय से मानते रहे हैं कि मदु्रास्फीति आर्थिक 
असमानता को बढ़ाती है, उसे और भी गभंीर बना दतेी है। 
कोरोना महामारी और लॉकडाउन की समस्याओ ंसे बाहर 
निकलते ही मदु्रास्फीति ने अमरीका और अन्य विकसित 
दशेों को त्रस्त करना शरुू कर दिया था। पिछली फरवरी में 
रूस-यूक्रे न यदु्ध छिड़ने से यह समस्या और जटिल हो गयी। 
अब अमरीका के सैंट लूई के फेड रल रिज़र्व बैंक के 
शोधकर्ताओ ं ने यह जानकारी साझा की है कि न केवल 
निचली आय परतं ु मध्यम आय वाले तबके में भी लोग 

जरूरत के खर्चों में कटौती करने पर बाध्य हो रहे हैं। अमरीका 
में औसत पारिवारिक आय 58,600 डॉलर प्रति वर्ष (2019) है 
और जिन परिवारों की आय 50,000 डॉलर या उससे कम है, 
वे स्वय ं को लाचारी के दलदल में फंसा पा रहे हैं। हर बड़ी 
खरीददारी को आगे के लिए टाला जा रहा है, भविष्य के लिए 
बचत कम की जा रही है – यहा ँतक कि चिकित्सा प्रक्रियाओ ं
को लोग आज की जगह कल पर छोडने पर मजबूर हो रहे हैं। 
कई लोग एक की जगह दो शिफ्टों में काम कर रहे हैं, कुछ लोगों 
ने मखु्य काम के अलावा अन्य काम भी पकड़ लिए हैं। इसके 
अलावा कर्ज पर निर्भरता बढ़ती जा रही है, कई लोग अपनी 
मूल्यवान वस्तुओ ं को बधंक रखने पर बाध्य हो रहे हैं। 
शोधकर्ताओ ंने बताया है कि बढ़ते दाम जब किसी स्तर पर 
स्थिर हो जाएगें, तब भी आज के मजबूरी में लिए निर्णय समाज 
को प्रभावित करते रहेंगे। यही अगर उच्च-स्तरीय परिवारों को 
देखें (औसत आय– 1 लाख डॉलर प्रति वर्ष या उससे भी 
अधिक) तो आर्थिक तनाव उन पर भी दिखता है परतं ुइसकी 
गहनता निम्न एव ंमध्यम आय वाले परिवारों के मक़ुाबले मात्र 
25.5% है। 

दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों में साझा भुगतान प्रणाली का 
विकास

पिछले वर्ष नवबंर माह में दक्षिण-पूर्वी एशिया के पाचँ राष्ट्रों के 
कें द्रीय बैंकों ने यह निर्णय लिया कि वे अपनी-अपनी भगुतान 
प्रणालियों को परस्पर जोड़ लेगें और इस प्रकार धनराशियों को 
राष्ट्रीय सीमाओ ंके पार भेजने के कार्य को अत्यंत सचुारु और 
गतिशील बना देंगे। ये पाचँ दशे थे– इंडोनेशिया, मलेशिया, 
फिलीपींस, सिगंापरु और थाईलैंड। अगस्त 2023 के अतं में 
वियतनाम भी इस पहल से जड़ु गया। इन दशेों का मानना है कि 
ऐसी विकसित और जड़ुी हुई प्रणाली का लाभ पर्यटन और सेवा 
क्षेत्र को फौरन मिल सकेगा – जिसमें लघ ुऔर मध्यम उद्यम 
बड़ी सखं्या में देखे जाते हैं। आगे चलकर इससे अतंरराष्ट्रीय 
व्यापार और वित्तीय समावेशन में भी मदद मिलेगी। ध्यान देने 
वाली बात यह है कि पिछले कुछ वर्षों में दक्षिण-पूर्व एशिया के 
दशेों ने आपस में भगुतान प्रणालियों को जोड़ने में महत्वपूर्ण 
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कदम उठाए हैं – सिगंापरु एव ंमलेशिया ने आपस में क्यू.आर. 
कोड पर आधारित भगुतान प्रणाली साझा की है। इससे मिलती-
जलुती व्यवस्था मलेशिया और इंडोनेशिया ने और कंबोडिया 
और लाओस ने आपस में की है। इसके अलावा भी कुछ 
व्यवस्थाए ँअभी योजना स्तर पर हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया और 
थाईलैंड ने आपस में एक समझौता किया है कि आपस के 
व्यापार में वे घरलूे मदु्राओ ंके प्रयोग पर बल देंगे। आगे चलकर 
आपसी निवेश में भी वे घरलूे मदु्राओ ंके प्रयोग को बढ़ावा देने 
की कोशिश करेंगे। 

सिगंापुर में रवि मनेन कें द्रीय बैंक गवर्नर के पद स ेपृथक हो 
जाएगं े

भारतीय मूल के श्री रवि मेनन गत 12 वर्षों से सिगंापरु के कें द्रीय 
बैंक (मोनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिगंापरु) के मखुिया रहे हैं। मई 
2023 में पिछले कार्यकाल समाप्त होने पर दशे की सरकार ने 
उन्हें दो वर्षों के लिए फिर से नियकु्त किया था। परतं ुसरकार ने 
अब यह घोषणा की है कि इसी वर्ष दिसबंर माह के अतं में श्री 
मेनन अपने मौजूदा पद से पथृक हो जाएगें। उनके स्थान पर श्री 
चिया दरे जीऊँ, 01 जनवरी 2024 से कें द्रीय बैंक गवर्नर के पद 
पर आसीन हो जाएगें। श्री जीऊँ का कार्यकाल कें द्रीय बैंक में 
काफी लम्बा रहा है और वे वर्तमान में कें द्रीय बैंक के उप-गवर्नर 
के पद पर आसीन हैं। उनका अनभुव मदु्रा नीति एव ंविदशेी मदु्रा 
कोष के प्रबधंन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में रहा है। इसके अलावा वे 
अतंरराष्ट्रीय मदु्रा कोष में भी दो वर्ष तक एक वरिष्ठ पद पर काम 
कर चकेु हैं। सिगंापरु में 2008 के वैश्विक वित्तीय सकंट से जूझने 
में उनका विशेष योगदान रहा। साथ ही, वे सिगंापरु जमा बीमा 
निगम के जनक रहे हैं। कें द्रीय बैंक में सूचना प्रणाली के 
आधनुिकीकरण में भी उनकी अहम भूमिका रही है – और जब 
कोरोना महामारी का चनुौती पूर्ण समय आया, तब उनके इस 
काम की महत्ता सभी को साफ-साफ दिखने लगी। 

ब्रिक्स बैंक न ेरैंड मदु्रा में बॉन्ड निकाले

विश्व की पाचँ बड़ी विकासशील दशेों (ब्राज़ील, रूस, भारत, 
चीन और दक्षिण अफ्रीका) से बनी ससं्था है “ब्रिक्स”। इसने वर्ष 
2015 में एक नई वित्तीय ससं्था बनाई - ‘न्यू डेवलपमेंट बैंक’, 
जिसे आम तौर पर ‘ब्रिक्स बैंक’ बलुाया जाता है। ब्रिक्स बैंक पर 
नज़र रखने वाले यह कह रहे हैं कि यह ससं्था अतंरराष्ट्रीय 
व्यापार, पूजंी बाज़ार और ऋण के क्षेत्रों से अमरीकी डॉलर के 
वर्चस्व को तोड़ने की महुिम शरुू करगेी। रूसी सांसद अलेक्जेंडर 
बाबाकोव की मानें तो ब्रिक्स एक साझा मदु्रा के निर्माण में लगी 
है, जो अमरीकी डॉलर को टक्कर द ेसकेगी। लेकिन बैंक के 
मखु्य वित्तीय अधिकारी, लेस्ली मास्ड्रोप का कहना है कि बैंक 
यह चाहती है कि डॉलर के साथ-साथ अन्य मदु्राओ ंका प्रयोग 
भी अतंरराष्ट्रीय वाणिज्य एव ंनिवेश में हो। नई मदु्रा बनाने का 
प्रोजेक्ट सदूुर भविष्य में ही सभंव है। इसी दिशा में अगस्त 
2023 में, बैंक ने दक्षिण अफ्रीकी मदु्रा (रैंड) में निर्मित बॉन्ड को 
निवेशकों के सामने रखा। बैंक की योजना 100 करोड़ रैंड के 
बॉन्ड विक्रीत करने की थी परतं ुनिवेशकों का उत्साह देखकर 
बैंक ने 150 करोड़ रैंड के बॉन्ड बेचे। इसमें से दो-तिहाई बॉन्ड 
पाचँ साल की अवधि के होंगे और शेष तीन साल की अवधि के। 
बॉन्ड के क्रय से अर्जित राशि का प्रयोग इनफ्रास्ट्रक्चर और 
पर्यावरण एव ं विकास पर केन्द्रि त प्रोजेक्टों के लिए किया 
जाएगा। बैंक निवेश का लगभग 30% हिस्सा रैंड में लगाएगा। 
वर्ष 2021 में ब्रिक्स बैंक ने तकरीबन 1000 करोड़ डॉलर के 
बॉन्ड बेचे थे, जिसमें 75% अमरीकी डॉलर में थे और बाकी 
(अधिकतर) चीनी मदु्रा में। ब्रिक्स बैंक का मखु्यालय चीन के 
शघंाई शहर में है और इसकी मखुिया डिलमा रौस्सेफ हैं, जो 
पूर्व में ब्राज़ील की राष्ट्रपति थीं। 

n
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बैंकिंग चितंन-अनुचितंन

सदस्यता िाममा
प्रबंध संपादक 
बैंककंग त्चतंि-अिुत्चतंि 

भारतीय ररज़ि्व बैंक 
राजभाषा विभाग, कें द्ीय काया्वलय, 
सी-9, दूसरी मंज़ज़ल, बादं्ा कुला्व संकुल, 
बादं्ा (पूि्व), मंुबई - 400 051

महोदय,

मैं तीि िषषों कषे  ललए ‘बैंककंग त्चतंि-अिुत्चतंि’ का ग्ाहक बििा चाहता / चाहती हूँ। आपसषे अिुरोध हनै कक वि�िाकंकत ब्ोरषे 
कषे  अिुसार मुझषे वियत्मत रूप सषे पत्त्का भषेजें।

सदस्यता क्रमाकं (यकद पहलषे सषे सदस्य हैं) 

िाम (स्पष्ट अक्रो ंमें) : श्ी / श्ीमती / कुमारी 

पता (स्पष्ट अक्रो ंमें) : 

कें द्  वपिकोड 

मो. िं.  टषेलीफोि िं. (काया्वलय)   वििास 

फनै क्स िं.  एसटीडी कोड 

ई मषेल पता 

कदिाकं ____/____/__________
भिदीय / या

(हस्ाक्र)

प्रबधं सपंादक
‘बैंकिग चितंन-अनचुितंन’
भारतीय रिज़र्व बैंक
राजभाषा विभाग, कें द्रीय कार्यालय
सी-9, आठवीं मज़ंिल, बादं्रा कुर्ला सकुंल
बादं्रा (पूर्व), मुबंई - 400 051

महोदया/महोदय,

मैं तीन वर्षों के लिए ‘बैंकिग चितंन-अनचुितंन’ का ग्राहक बनना चाहता/चाहती हू।ँ आपस ेअनरुोध है कि निम्नांकित ब्योर े
के अनसुार मझेु नियमित रूप स ेपत्रिका भेजें।

सदस्यता क्रमाकं (यदि पहले स ेसदस्य हैं) : 

नाम (स्पष्ट अक्षरों में) : श्री/श्रीमती/सशु्री/कुमारी  

पता (स्पष्ट अक्षरों में) :

कें द्र  पिन कोड 

मोबाइल न.ं  टेलीफोन न.ं (कार्यालय)  निवास

फैक्स न.ं  एसटीडी कोड 

ई मले पता: 

दिनाकं:  
                                                                                                                            भवदीय/या

                                                                                                                            (हस्ताक्षर)
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इस पत्रिका का उद्देश्य बैंकिग और उससे सबंधंित विषयों पर हिदंी में मौलिक सामग्री उपलब्ध कराना है। बैंकिग विषयों पर हिदंी में 
मूल रूप से लिखने वाले सभी लेखकों से सहयोग मिले बिना इस उद्देश्य की पूर्ति सभंव  नहीं है। हमें इसमें आपका सक्रिय सहयोग 
चाहिए। 

बैंकिग विषयों पर हिदंी में मूल रूप से लिखे स्तरीय लेखों की हमें प्रतीक्षा रहती है। साथ ही, अर्थशास्त्र, वित्त, मदु्रा बाजार, वाणिज्य, 
विधि, मानव ससंाधन विकास, कार्यपालक स्वास्थ्य, मनोविज्ञान, परा-बैंकिग, कंप्यूटर, सूचना प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों से जड़ेु 
विशेषज्ञ इन विषयों पर व्यावहारिक या शोधपूर्ण, मौलिक लेख भी हमें प्रकाशनार्थ भेज सकते हैं। प्रकाशित लेखों और पसु्तक 
समीक्षाओ ंपर मानदये देने की व्यवस्था है। लेखकों से यह भी अनरुोध है कि वे प्रकाशनार्थ सामग्री भेजते समय यह देख लें कि :  

1.	 क. 	 आपके द्वारा भेजा गया लेख बैंकिग और उससे सबंधंित विषयों पर ही है। यह भी सनुिश्चित करें कि लेख मौलिक विचारों 
पर आधारित हो अथवा किसी विचारधारा की मौलिक समीक्षा हो।

ख. 	लेख में किसी समसामयिक बैंकिग समस्या पर प्रतिपक्षात्मक (कॉन्ट्रारियन) विचार भी व्यक्त किए जा सकते हैं बशर्ते 
प्रतिपक्षात्मक विचारधारा का उद्देश्य आलोचनात्मक न होकर, समीक्षात्मक हो या समस्या के बहुपक्षीय आयामों की 
सभंावनाओ ंसे जड़ुा हुआ हो। 

ग. 	 लेख बैंकिग व्यवस्था से जड़ुी किसी सर्वश्रेष्ठ ग्लोबल प्रैक्टिस पर आधारित हो ताकि नवोन्मेष (इनोवेशन)  को प्रोत्साहन 
मिले।

घ. 	 लेख ऐसी बैंकिग विचारधारा, व्यवस्था या पद्धति पर आधारित हो, जिससे भारतीय बैंकिग ग्लोबल स्तर पर स्पर्धात्मक 
बने। 

ङ. 	 लेख भारतीय बैंकिग में अपनाई गई ऐसी सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों के बार ेमें हो जिसका अन्य दशे अनकुरण कर सकें ।

2. 	 लेख में नवीनतम और अद्यतन तथ्यों एव ंआकँड़ों का उपयोग करें और उनके स्रोत/सदंर्भ/वेबपेज/साइट/लिक आदि का 
एकदम स्पष्ट उल्लेख करें।

3. क.	 लेख न्यूनतम 05 पषृ्ठों के हों तथा यूनिकोड मंगल फॉन्ट (12 प्वाइंट) में ही टंकित हों। पीडीएफ़ के साथ वर्ड फ़ाइल भी 
सलंग्न करें। 

ख. 	वह कागज की एक ओर स्पष्ट अक्षरों में लिखित अथवा टंकित हो।

ग. 	 लेख में यथासभंव सरल और प्रचलित हिदंी शब्दावली का प्रयोग किया गया हो और अप्रचलित एव ंतकनीकी शब्दों के 
अर्थ कोष्ठक में अगं्रेजी में दिए गए हों। भाषा सरल-सहज हो और व्याकरण और वर्तनी की त्रुटिया ँबिल्कु ल न हों। 

घ. 	 लेख chintananuchintan@rbi.org.in / rajbhashaco@rbi.org.in नामक ई-मेल आईडी पर ही भेजने की 
व्यवस्था की जाए।

4. 	 इस आशय का प्रमाणपत्र सलंग्न करें कि लेख मौलिक है, प्रकाशन के लिए अन्यत्र नहीं भेजा गया है और ‘बैंकिग चितंन-
अनचुितंन’ में प्रकाशनार्थ प्रेषित है। प्रकाशन के सबंधं में यह सनुिश्चित करें कि जब तक लेख की अस्वीकृति सूचना प्राप्त नहीं 
होती, सबंधंित लेख किसी अन्य पत्र-पत्रिका में प्रकाशनार्थ न भेजा जाए।

5. 	 लेखक अपने पत्राचार का पता, फोटो, ई-मेल आईडी एव ंटेलीफोन / मोबाइल नंबर अवश्य दें।

लेखकों से / पाठकों से
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